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 लॉक-सभा  ग्यारह  बजे  समबेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of
 the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair.  ] |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 फिलिप्स  इंडिया  लिमिटेड  की  आस्तियां

 *  894.  श्री  व्यालार  रवि  :  कया  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  ara  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 aN

 कि

 इस  समय  फिलिप्स  इण्डिया  लिमिटेड  की  कुल  आस्तियां  कितनी  हूँ  तथा  इसके  कायें
 आरम्भ  करने पर  इसकी  आस्तियां  कितनी  कौर

 )  इसे  कितनी  बार  पूंजी  बढ़ाने  की  अनुमति
 दी

 गई  है  तथा  प्रत्येक  बार  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  सं त्राल यय  में  उपमंत्री  वेंदब्रत  तथा

 सदन के  पटल पर  एक  विवरण पत्न  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 कम्पनी
 के

 दिनांक  31-12-1973
 तक  के  नवीनतम  तुलना-पत्र के  अनुसार  म०७

 फिलिप्स  इण्डिया  लिमिटेड  को  परिसम्पत्तियों  41.79  करोड़  रु०  की  राशि की  थी  ।  यह  कम्पनी

 सबसे  पहले  ,  अर्थात  31-12-1955 के 1930 में  निगमित  हुई  एवं  ,  विभाग में  प्राप्त  इ

 तुलना-पत्न  के  अनुसार  इसकी  परिसम्पत्तियां  3.05  करोड़  रुपये  की  थी  ।

 1-19  1..  5.  §,(ND)/75
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 eee  —__—

 )  वित्त  मंत्रालय  a
 रा  भेजी

 गई
 सूचना  के  अनुसार  कम्पनी

 की
 पूंजी

 निर्गमन के  नियंत्रक

 पूंजी  वुद्धि  के
 लिये  नौ  अनुमति  प्रदान  की  गई  थी  इनके  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं

 ————<—$—$  ल

 धर्म  सी  ०  सी०  आईए०  अनुमति दी  गई  राशि

 सख्या  अन  मति  की  तारीख

 1  2

 28-  9-49  15,00,000  रु०  लाभांश  निर्गमन  के  मानें  से

 3:  2)

 21-10-57  (1)  25,00,000  रु०

 लाभांश  निर्गमन

 के

 मार्ग

 से
 से

 1)

 (2)  1,20,00,000  रु०  10  रु०  की  दर  के  हिस्से  2-50  रु०
 की  प्रत्याशी पर  sas  कम्पनी  को

 तक  पर  |

 (3)  50,  00,000  रु०  2-50  रु०  प्र  ति  हिस्से  को  प्रव्याजी

 भारतीय जनता  को  नकद  पर  ॥

 13-11-64  (1)  10,00,000  रु०  पहली  कम्पनी के  लिये  |

 (2)  30,00,000  रु०  भारतीय हिस्से  धारियों  के  लिये

 अधिकार

 आधार  पर

 5)  40,00,000  रु०  का

 कुल  निर्गमन  te  प्रति  हिस्से
 की  प्रव्याजि पर  ।

 30-  9-66  1,04,  00,000  Ro  लाभांश  निगंमन  के  मागं  से

 2: 5)

 25-11-66  1,50,00,000  &  ऋण पत्न  स्कन्ध  निगमन

 4-70  1,8  2,  00,  000  झ्  लाभांश  निगमन  के  मागं  से
 1  2)

 22-  72.0  4,  46,457  रु०  4,46,457  रु०  के  बराबर  विदेशी

 मुद्रा  ऋण  के  बारे  में  आई०  सी  ०

 आई ०  सी ०  आई ०  के  पक्ष  में  प्रथम
 कानन  बन्धक  सजने  करना  |

 लट ee  तक  er



 16  1897  मौखिक  उत्तर

 1  2  3

 8  2-72  1,33,00,000  रु०  (1)  29,  हालैंड  कम्पनी
 के  लिए

 (2)  42,00,000  रु०  अधिकार  के

 रू  प  विद्यमान  भारतीय  हिस्से
 धारियों को  ।  1  :  4)

 (3)  9,24,000  रु०

 भारतीय  निर्देशकों  तथा

 चोरियों के  लिये  ।

 (4)  52,  36,000  रु०  प्राधिकरण  के

 माध्यम  से  भारतीय  जनता  को  ।

 9  4-1  1-74  6,79,00,0008  o  लाभांश  निगंमन के  मागं  से
 1  1)

 लाख  रु  ० कम्पनी
 की

 हिस्सा  पूंजी  अब  1358 .  00  लाख  रु०  की  है  जिसमें से  1,

 सुरक्षित  के  पू  जी करण  तथा  लाभांश  हिस्सों  के  निगमन  के  मागं  से  है  ।

 कुल  पूंजी  का
 60

 प्रतिशत  हालैंड  कम्पनी  के  पास  है  ।

 श्री  व्यालार रवि  :  विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  कम्पनी  की  जो  1965 में  3.05  करोड़

 रुपए  1973  में  41.  79  करोड़  रुपए हो  गई  ।  वाणिज्य  क, ५, मंत्रालय द्वारा दिये गये द्वारा  दिये  गये  अन्य

 उत्तरों से  पता  चलता है  कि  fas कम्पनी  ने  निर्धारित  विनियमों को  विफल  अपनी

 आस्तियां  और  पूंजी  भी  बढ़ाकर  प्रत्यक्ष  तरीकों  से  अपना  उत्पादन  बढ़ा  लिया  है  ।  इसलिये  मैं  जानना

 चाहता हूं  कि  आपने  हिस्सा  पूंजी में  वृद्धि  या  नये  हिस्सों  के  निर्गम  की  अनुमति  कयों  दी  कौर  क्या

 आपने  उत्पादन  क्षमता  में  कौर  इस  देश  में  सम्पत्ति के  संकेन्द्रण  में  अनधिकृत  वृद्धि  की  आर  ध्यान
 दिया  ?

 श्री
 dara  बरुआ

 :
 हिस्सा  पूंजी  का  निगम  आधिक  काय  मंत्रालय में  पूंजी  निगम  नियंत्रक

 द्वारा  किया  जाता  है  ate  1949  से  पहले  तथा  उसके  बाद के  वर्षों में  इसकी  अनुमति दी  गई

 है  ।  उन्होंने  अपनी  पूंजी  बढ़ाई  कश्मीर  इसका  उनकी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  उनके
 उत्पादन

 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  यह  काम  औद्योगिक  विकास  मंत्नालय का  है  ।  मेने गत  सप्ताह  श्री  रवि

 को
 उत्तर  देते हुए  प्रौद्योगिक विकास  मंत्री  को  यह  कहते  हुए  सुना  था  कि  वे  इस  मामले  पर  विचार

 करेंगे  जो  भी  संभव  होगा  वह  किये  वाही  करने का  प्रयास  करेंगे  ।  मैं  केवल  इतना  कह  सकता

 हूं  कि  इसका  मंत्रालय का  आवेदन  दिये  जाने  पर  ही  अनुमति  से  विस्तार  से  सम्बंध  है
 ।  चूंकि यह

 लैम्पों
 तथा  अन्य

 चीजों
 का  उत्पादन  करने  वाली  एक  प्रमुख  कम्पनी  उनके  आवेदन

 पत्न  आते

 रहते हूँ  शौर  उनका  एक  आवेदन  पत्न  विचाराधीन है

 श्री  व्यालार रवि  :  उन्होंने  एकाधिकार  निर्बन्धकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  का  उल्लंघन

 किया है  ।  क्या  आपने  हिस्सा  पूंजी  के  बढ़ाने  की  अनुमति  देते  हुए  इस  पहलु  पर  विचार  किया  है
 ?

 श्री  dead बरुआ  :  एकाधिकारी  निबंधकार  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  के  उल्लंघन  पर  द  ड

 का  विधान  यह  मामला  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  से  भी  पहले  हुआ  ऐसा  अनेक  वर्षों

 के  दौरान  हुआ  उनके  पास  विस्तार  के  लिये  बड़ी  राशि  में  रिज़वी  है  ।  नियमों  श्र  विनियमों
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 के  अधीन  जब  भी  उन्होंने  अपने  रिज़वी  को  पूंजी  में  बदलना  चाहा  बोनस  शेयर  देने
 इसकी  अनुमति दी  गई  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी :  क्या  यह  सच  है  कि  फिलिप्स इंडिया  लिमिटेड  की  लाइसेंस  प्राप्त

 क्षमता  80  लाख  लैम्प थी  कौर  वह प्रभाग से  2  करोड़  लैम्प  बना  रही  जिसे  सरकार

 ने  विनियसित  कर  दिया है  ?  मुझे  नहीं  मालूम  कि  कौनसा  मंत्रालय  इससे
 संबंधित  है  कौर  किसने

 इसे  विनियमित  किया  ।  क्या  उसने  अनुमति  विस्तार
 का  75  प्रतिशत  निर्यात  करने  का

 वचन

 दिया था  कौर  कोई  निर्यात  नहीं  किया है  जबकि  जैसी  छोटी  कम्पनी  अपने  20
 प्रतिशत

 सभी  उत्पादों का  निर्यात  करती है  ?  फिलिफ्स इंडिया  लिमिटेड  को
 ये

 रियायतें  क्यों  दी  गई  हैं
 ?

 क्या  इस  फर्म  द्वारा  किये  गये  विभिन्न  कदाचारों की  जांच  कराई  जायेगी
 ?

 देश  में
 उनके  समेत

 सबसे  अधिक  सशक्त  उनके  द्वारा कोई  निर्यात  नहीं  किये  जाने  के  लिये  उनके  विरुद्ध
 कोई

 कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  मई
 ?

 श्री  बेंदब्रत  बरुआ  :  यह  सच  है  कि  उन्होंने  उत्पादन  क्षमता
 8  0

 लाख  से  बढ़,कर
 2  करोड़

 8  लाख  लैम्प कर  ली  है  ।  फ्लोरोसेंट  लैम्पों  की
 अधिष्ठापित

 क्षमता  केवल
 15

 लाख  है  परन्तु

 उनका  उत्पादन  बढ़ाकर  33  लाख  कर  दिया गया  है  इस  प्रकार  95
 लाख  लाइसेंस  प्राप्त

 क्षमता के  विरुद्ध  उत्पादन 2  करोड़  40  लाख है  माननीय  सदस्य
 श्री  रवि  और  श्री

 बनर्जी
 को

 मालूम  है  कि  यह  मामला  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय से  संबंधित
 मैं  स्थिति  स्पष्ट  कर  चुका

 शर  औद्योगिक  विकास  मंत्री  भी  स्थिति  स्पष्ट  कर  चूके

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  जब  उस  दिन  श्री  रवि  के  प्रशन  के  उत्तर  के  समय  यह  कहा  गया  कि

 कुछ  सेवा  निवृत्त  सरकारी  अधिकारी इस  फर्म  से  वेतन  पा  रहे  तो  आपने कहा  कि  इसका

 उस  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  नहीं है  |  हम  कहां  जायें उनकी  देश  में  सबसे  शक्तिशाली लॉबी  है  ।

 उसने  कुछ  प्राधिकारियों  की  सांठगांठ  से  विधि  विरुद्ध  प्रसार  किया  है
 ।  इसके  लिये  उनके  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  बेसब्री  बरुआ  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  कह  चुके  हैं  कि  वे  इसपर  विचार  करेंगे कि

 किसी  प्रकार  की  कां  वाही  की  जायें  ।

 श्री डी०  एन०  तिवारी :  क्या  सरकार को  मालूम  है  कि  इन  कम्पनियों
 के

 प्रसार  में  इस  गुप्त

 बृद्धि के  कारण  भारतीय  कम्पनियों को  हानि  हो  रही  है  और  यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने

 के
 लिये

 कि  उत्पादन के  लिये  सक्षम
 जो

 इन  कम्पनियों की  क्षमता  में
 जप्त  वृद्धि  के  कारण

 उत्पादन  नहीं  कर  पाती  उत्पादन  कर  सकें
 ?

 श्री  बेसब्री  बरुआ  :  इस  प्रश्न  का  पहले  भी  उत्तर  दिया  जा  चुका  भारतीय  लैम्प  निर्माताओं

 ने  एकाधिकार  आयोग  के  समक्ष  विरोध  प्रकट  किया  था  कि  इस  कम्पनी  न  अपना  प्रभाव  जमा

 लिया  इसलिए इसके  विस्तार की  अनुमति  न  दी  विस्तार  पर  विचार करते  समय  हम

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रख  रहे

 प्रो ०  मघ  दंडवते  :  मंत्री  महोदय  ने  श्री  वयालर  रवि  के  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  फिलिप्स

 इडिया  लिमिटेड  के  मामले  में  लाइसेंस प्राप्त क्षमता  में  विस्तार  एकाधिकारी  निबंधकार  व्यापार  प्रथा

 अधिनियम तथा  एकाधिकार  आयोग  बनने से  पहले की  अवधि से  सम्बन्ध  रखता  जो  ठीक  भी

 mara  यह  दलील  दे  सकते  हैं  कि  चूंकि  किसी  विशिष्ट  संस्थान  के  बनने  से  पहल  कोई  उल्लंघन

 किये  वें  उनपर  विचार  नहीं  कर  हैं  ?  ऐसी  दशा  में  हम  कहू  सकते  हैँ  चूंकि  उच्चतम
 न्यायालय  1950

 में
 स्थापित

 उससे  पहले  के  उल्लंघनों पर  उच्चतम
 न्यायालय

 विचार  नहीं
 कर  सकता है  ?
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 बाप  और  कम्पनी  के तय  मंत्री  एच०  आर०  :  में  नहीं  समझता  कि  मेरे

 सहयोगी  ने  कोई  ऐसी  बात  कही  है
 ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ  विस्तार  की  अनुमति
 दी

 गई
 और  हम

 मानते है  कि  अनुमति fr  क्षमता  से  अधिक  विस्तार  किया  गया  ।  औद्योगिक  विकास  मंत्नी  जिनका

 मंत्रालय इससे  सम्बन्ध  रखता  कह  चुके  है  किवे इस  पर  विचार  एकाधिकार  आयोग  को

 स्थापना से  पुर्व  अवधि  का  उल्लेख  इस  दृष्टि  से से  किया  गया  था  कि  एकाधिकार  आयोग  द्वारा

 कार
 के  दृष्टिकोण से  विचार  करने  को  उस  समय  प्रश्न  ही  नहीं था  ।  wad  बाद  जब  भी  विस्तार

 का  प्रस्ताव  आया  एकाधिकार  कें  दृष्टिकोण से  उस  पर  विचार  गया  ।  वास्तव में  दो  मामले

 एकाधिकार आयोग  को  सौंपे  गये  उनकी  रिपोर्ट आ गई है आ  गई  है  और  विचाराधीन है  ।

 ओषध  कंपनियों  संबंध  हाथी  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में

 इंडियन  ड्रग  मन्यफंक्व रस  एसोसिएशन  के  दृष्टिकोण

 *  89 5.  श्री  एन०  Fo  हीरों

 भोगेन्द्र  झा

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां
 पूर्णरूपेण  भारतीय

 स्वामित्व
 वाली

 कम्पनियों
 के  हितों की  देखभाल  करने

 वाल

 इण्डियन  ड्रग  मंन्पुफेक्चरसं  एसोसिएशेन  ने  शिकायत  की  है
 कि

 हाथी  समिति  की
 सिफारिशों के

 कारण  विदेशी  औषध  कम्पनियों के  हितों  को  बल

 (a)  यदि  तो  विदेशी  कम्पनियों के  लाभ  सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  क्योंकि  भारतीय  कम्प

 नियों  की  अपेक्षा  उनके  संसाधन  अधिक  और

 भारतीय  कम्पनियां  सुचारू  रूप  से  चलती  इस  बात  को  प्रोत्साहन  देकर  भारत
 सरकार ने  यदि  कोई  उपाय  खोजा  तो  वह  क्या

 है  ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्री  के ०  डी०  माल लाया
 ः

 (#)  एक  विवरण

 पत्र  सभा  पटल  पर  प्रगति  है  ।

 विवरण

 और  समाचार  पत्नों  में  औषध  एवं  भेषज  समिति  की
 सिफारिशों

 के  संबंध  में
 प्रकाशित  श़िभिन्न  समाचारों  पर  प्रतिक्रियाओं  की  प्रेस  विज्ञप्ति  की  एक  प्रति  भारतीय  औषध  निर्माता

 संघ के  चेयरमन  द्वारा  भेजी  गयी  है  ।  इस  रिपोर्ट  को  चालू  अधिवेशन  के  दौरान  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत  किये  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  की  क्रियाओं  को  नीचे  दलित  करने  तथा  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र के
 विकास को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  ने  पहले  ही  से  निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं

 (i)  निर्माण  प्रयोजनाओं  में  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 (ii)  श्र  अधिक  सख्या में  प्रबंध  औषधियों
 का

 सरकारी  क्षेत्र में  निर्माण  ।

 (iii)  सामान्य रूप  से  विदेशी  कम्पनियों को  सूत्र योगों  के
 उत्पादन

 के  लिये  af
 औद्योगिक  लाइसेंस

 नहीं  दिये प्रे  जाते जब  तक  कि  वे  प्र पुंज  औषध
 उत्पादन  से  जुडे  हुए  नहीं  हो  ।
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 (iv)  विदेशी  कम्पनियों  से  cist  औषधों  at  उत्पादन और  अधिक  मूल  स्तर  से  आरम्भ

 करने के  लिये  कहा  जा  रहा  है  और  क्षमता  विस्तार  तथा  नई  प्रक्रिया  आरम्भ  किये

 जाने  के  लिये  प्र पुंज  औषध  उत्पादन  का  उचित  मांग  देश  में  असंबंध  सूत्र योग कों  को

 देने
 की

 शर्तें
 को  लागू  किया  जाता  है

 ।  उपयुक्त  निर्यात
 दायित्व भी  लगाया  जाता  है  ।

 (४)  और  अधिक  सख्या में  प्रबंध  औषधों  का  आयात
 राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  सारणीबद्ध

 किया  गया  है  जो  प्र पुंज  ओषध  और  औषध  मध्यवर्ती के  कुल  आयात  का  60%  से

 अधिक है  ।

 (vi)  निर्माण  प्रक्रियाओं में  विस्तार  का  अनुमोदन  करते  समय  विदेशी पूंजी  में  निरन्तर

 कटौती तथा  भारतीय  शे  यर  होल्डिंग की  तदनुरूपी  वृद्धि  लागू की  जाती  है

 (vii)  सभी
 भारत  में  काम

 करने  वाली  विदेशी  कम्पनियों
 की

 शाखाओं
 तथा

 40%  से  अधिक  अनावासी  शेयर  होल्डिंग  वाली  भरतीय  कम्पनियों  को  नयी  शाखाएं

 खोलने से  पुर्व  तथा  नयी  और  adam  प्रक्रिया  को  करने  के  लिये  रिजर्व  बैंक  आफ

 का  अनुमोदन  प्राप्त  करना  होता  है  ।

 श्री  एन०  ई०  हारों  विवरण में  यह  स्पष्ट  रूप से  नहीं  कहा  गया  है  कि  हाथी  समिति  की

 सिफारिश  से  विदेशी  भेषज  कम्पनियों के  हित  सुदृढ़  होंगे  ।  इस  बात  ' ध्यान में  रखते  हुए  कि

 समिति ने  विदेशी  कम्पनियों के  अवैध  सी०  alo  बी ०  लाइसेंसों  और  उन्हें दिये  गये  अनुमति
 को  नियमानुकूल  करने  की  सिफारिश  की  मैँ  जानना  चाहता  हं  कि  भारतीय  फर्मों

 के  हितों की
 रक्षा  के  लिये  सरकार  क्या  काय  वाही  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री के०  डॉ०  सालवीय  :  भारतीय  सैक्टर के  संरक्षण के  लिये  सरकार  द्वारा  किये  जाने

 वाले  उपाय  विवरण  में  बताये गये  हँ  लेकिन  हाथी  समिति की  सिफारिश  की  अंतर्निहित  बातें भी
 इतनी  व्यापक  तथा  औषध  और  भषज  उद्योग  के  विकास  के  लिये  इतनी  महत्वपूर्ण

 और  मूलभूत

 हैं  कि  कतिपय  सिफारिशों  fara  करने  से  पहले  सरकार को  गहन  अध्ययन  करना  होगा

 इसीलिए  हमारे  सहयोगी  ने  कहा कि  रिपोर्ट इस  सत्र  में  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ताकि
 माननीय  सदस्य  ध्यान पु वंक  उसका  अध्ययन  कर  सकें  और  उस  पर  विचार  करने  के  लिये  सरकार

 को  कुछ  आर  समय  भी  मिल  सके  तथा  उसके  वाद  निष्कर्षों  पर  के  उसपर  यहां  चर्चा
 की

 जा  सकेगी  |  उद्देश्य  यह  है  पहले  सरकारी  क्षेत्र का  विकास  किया  जाये--इसमें  कुछ  कठिनाइयां

 हैँ  जिनपर  हम  विचार  कर  रहे  हैं--फिर  भारतीय  सैक्टर  का  विकास  हो  और  उसके  पश्चात्‌  विदेशी

 सेक्टर
 पर

 जो  निस्संदेह  प्र पुंज  औषधों में  बहुत
 लाभ

 कमा  रहा  है  और
 जिसकी  हमें  जानकारी

 यथासंभव  aire  राष्ट्रीय  हित  में  पाबन्दियां  लगाई  जायें  ।  हमें  इन  सभी  प्रश्नों पर  सावधानी

 पव क  विचार  करना है  ताकि  किसी  विचारधारा के  नाम  पर  हमें  आवश्यक  भेषजों  की  कमी का
 सामना  न  करना  पडे  इसलिए  हमें  इन  तीन  क्षेत्रों के  बीच  एक  स्वस्थ  संतुलन  करना है  ताकि

 हम  एसी स्थिति  में  हो  कि  देश  में  आवश्यक  भेषजों की  कमी  न  हो  ।

 श्री  एन०  ई०  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुछ  प्रमुख  फार्मेसिस्टों  और  चिकित्सकों
 ने  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  हमारे  भेषज  उद्योग  पर  सामाजिक  नियंत्रण  के  इस प्रयास में  किस्म

 नियंत्रण  में  विशेष  रूप से  अत्यावश्यक  और  प्राणरक्षक  दवाइयों के  मामले  गिरावट  आयेगी  ?

 क्या  सरकार  को  इस  खतरे  की  जानकारी है  ताकि  हमारी  जनता  को  बढ़िया  किस्म  दवायें
 मिल  सके ं?

 श्री
 के०  डी०  मालवीय :  बिल्कुल  इन्हीं  कारणों से  मैंने  कहा था  कि  माननीय  सदस्यों  और

 सरकार
 को  भी  रिपोर्ट का  बहुत

 रिपोर्ट सभा  पटल  पर  रखने  वाले हैं  ।
 सावधानीपूर्वक  अध्ययन

 और  इसलिए  हम

 6
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 लेकिन  अत्यावश्यक  भेषजों पर  सामाजिक  नियंत्रण  के  बारे में  मैँ  कह  चुका हूँ  कि  सरकार

 ने  कुछ  सामान्य  निर्णय  किये  हैँ  जिनके  आधार  पर  अनेक  अत्यावश्यक भेषजों  पर  सरकारी  क्षेत्र
 की  कम्पनियों  द्वारा  नियंत्रण  किया जा  रहा है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  निमंत्रण  देता  g  कि  वे
 हरद्वार  और  ऋषिकेश  जाकर  हमारे  संयंत्र  उन्हें  विश्वास  हो  जायेगा कि  हमारे  संयंत्र

 मे  नवीनतम  उत्पादन  साधन  अपनाये  गये  हैं  और  वह  इतनी  कुशलता से  काम  कर  रहा  है  कि  कोई

 भी  अंतर्राष्ट्रीय  संगठन  उसकी  प्रशंसा  ही  करेगा  |  हमारे  यंत्रों  में  बनाई  जा  रही  भेषजों  के  कुशलता
 स्तर में  गिरावट  आने का  कोई  खतरा  नहीं है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद :  मंत्री  जी  को
 बधाई

 देते  हुए  और  उनसे  सहमत  होते  हुए  कि

 केश  स्थित  संयंत्र  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  का  मैं  जानता  चाहता  हं  कि  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा

 निर्मित  गाजा  भेषजों  को  अत्याव॑श्यक  प्र पुंज  संबधों
 से

 भिन्न  औषधियों
 के

 निर्माण
 के

 लिये  विदेशी
 फर्मों  के  हाथ  में  क्यों  जाने  देती  है  ?  मंत्री  महोदय  हमसे  क्या  अध्ययन  करने  के  लिये  कहते हैं  ?
 क्या  यह  सच  नहीं है  कि  ये  विदेशी फर्म  यूरोप  में

 प्रचालित
 मूल्यों  से  आठ  हजार  गुना  मृत्य  ले  रही

 2?  क्या यह  सच
 नहीं  है  कि  अमरीका

 की  उपभोक्ता  संस्था ने  इन  विदेशी  भेषज  निर्माताओं

 के  विरुद्ध  न्यायालय की  शरण  क्या  यह  सच  है  नहीं  है  कि  वे  भारी  लाभ  कमा  रहे  हैं
 ?

 क्या  हम  इसका  अध्ययन  करें कि  वे  भारतीय  उपभोक्ता को  किस  तरह  लूट  रहे

 श्री
 Fo  डी०  मालवीय  :  में  अपने  माननीय  मित्र  की  भावना  की  सराहना  करता  इस

 बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  कुछ  निर्माता सरकारी  क्षेत्र  से  ली  गई प्र पुंज  भेष  जसे
 तैयार की  गई  दवाइयों के  बहुत  अधिक  मूल्य  ले  रहे  कुछ  अन्य  जटिल  पहलू  इस  कारण

 से  ही  हाथी  समिति  गठित  की  गई  थी  और  उसने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  रिपोर्ट  पढ़ने  पर

 बहुत  सी  रुचिकर  सिफारिशें  पता  चलती  हैं  जिन्हें  एकदम  से  स्वीकार  किया  जा  सकता  है
 ।  उनमें

 कुछ  स्वीकार  कर  ली  |  हाथी  समिति  की  200  से  भी  अधिक  ऐसी  सिफारिशें  है ंजिनके

 व्यापक  प्रभाव  होंगे  ।  मेरा  सभा  से  अनुरोध  हें  कि  सरकार  को  रिपो  पर  विचार  करने

 और  लोक  एवं  राष्ट्रीय हित  में
 उपयोगी  निष्कर्ष पर  पहुंचने  के  लिये  कुछ  समय  दिया  जायें  ताकि

 विदेशी  निर्मितियों  को  भारी  लाभ  कमाने  से  रोका  जा  सके  ।

 Shri  Nathuram  Ahirwar :  The  hon.  Minister  said  that  the  public  sector  plants
 are  producing  drugs  of  a

 very
 high  quality.  May  know  from  him  whether

 production
 of  low  priced  drugs  was  also  planned  so  that  the  poor  and  the  rural

 population
 might  किड  benefitted  and  they  might  no  more  dic  asa  result  of  spurious  drugs?

 Shri  K.  D.
 Malaviya

 :  The  public  sector  piants  are  producing  very  cheap  drugs.
 A  drug  pr

 oduced  by  a  foreign  formulator,  which  is  priced  at  40  paise,is  produced
 in  our  plant  atarate  of  io-15  paise  only  and  is  ofthe  same  standard.  But  the
 medicine  is  prescribed  by  a  doctor,  whoare  reluctant  to  go  to  rural  areas  We
 are  considering  to  make  available  some  117  drugs  to  villages  in  large  quantities
 Butthe  medicines  are  prescrib:d  by  doctors  and  it  will  be  dangerous  to  entrust
 it  to  others

 प्रा  SRP IEG  क्या  यह  सच  है  कि
 आम  जनता  द्वारा  खाई  जाने  वाली  दवाइयों

 के  मूल्य
 अधिक  है

 ?  उनके  मुल्य  कम  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  का
 क्या

 कार्यवाही  करने

 का  विचार  है

 अध्यक्ष
 महोदय  :  प्रश्न  हाथी  समिति  को

 शिफारिशो  और  विदेशी  कम्पनियों  के  लाश
 वं  नें  था  और  अब  अप  अन्य  बातें  पूछने  लग ेहै  ।

 i
 f



 Oral  Answers  Vaisakha  16,  1897  (Saka)

 सरकार  द्वारा  दायर  अपीलें  और  लेख याचिकाओं  पर  हुआ  व्यय

 *  0901.  श्री  दीनन  भटटाचायं

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाल्दार

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  गत  रेल  हडताल  के  दौरान  बर्खास्त  किये  गये  अथवा
 सेवा

 से
 निकाले  गये  रेल  कर्मचारियों के  पक्ष  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  के  विरुद्ध

 अपीलें दायर  की  हैं  ;

 रेलवे  बोड़  अथवा  विभिन्न  रेल  प्रशासनों  ने  कर्मचारियों  दारा  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय
 मे  दायर  लंखयाचिकाओं और  सरकार  द्वारा  कर्मचारियों के  विरुद्ध  दायर  अपीलों के  संबंध  में
 कितनी  धनराशि ad  और

 नियुक्त  किये  गये  वकीलों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  लिये  तनी  फीस  स्वीकृत की
 गई  तथा  कितनी

 फीस  अदा  की  जा  चकी  है
 ?

 कर्मचारियो ंके  मामलों  को  छोडकर  |

 रेल  मंत्रालय  में  उप  बूटा  fag) :  जी  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  के

 लगभग  88,000  रुपये  ।

 जिन  वकीलों की  सेवाएं  ली
 उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये गये  हैं

 ।  तभों
 तक  लगभग  62,000

 रु०  की  फीस  की मंजूरी दी  गयी  है  भिगान  किया  गया  है  ।

 वकील का  नाम  रेल  जिसने  वकील  की  सेवाए  लीं

 1.  एफ०  एस०  नारीमन  भारत के  qa  रेलवे

 अपर  न्यायाधिवक्त

 श्री  एस०  डी०  बनर्जी  \  दक्षिण  qq  रेलवे
 ॥

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलव

 r AAITIN 8 | Fares
 रे
 रेल इ  जन  कारखाना

 श्री  डी०  एन०  दास
 J

 रेलवे

 ।  चित्तरंजन  रेल  इजन  कारखाना

 श्री  पी०  क े०  घोष
 पूर्व  रेलवे

 श्री  ए०  के०  बासु  के  थक  1  दक्षिण  रेलवे

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे

 श्री  समर  बनर्जी  चित्त रंजन रेल  इंजन  कारखाना

 श्री  बी०  पी०  बनर्जी  चित्तरंजन  रेल  इजन  कारखाना

 श्री  सोमेन  बोस  चित्तरंजन रेल  इ  जन  कारखाना
 . ie [ae लाइन  कार दाना
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 थ्रो  दोहन  लाा भट्टाचापं  :  यह  प्रश्न  पिछले  महीने की  15  तारीख  की  प्रश्न  सूची  से  निकालकर

 आज
 के  लिए  रखा  गया

 और  इस  बीच  हमारा  विचार  था  कि  मंत्री  जी  द्वारा  इस  प्रश्न  का  पूरा

 पूरा  जबाब
 दिया  जायेगा  किन्तु  ऐसा  हुआ  नहीं  है  ।  मेरा  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  अपील  के  इन

 मामलों  में  कितने  कम  चारी  अख़्तर स्त  हैं  ?

 को  बूटा  धि  :  प्रश्न  का  सम्बन्ध  केवल  अपीलों  से  है  जो  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गये

 निर्णयों
 के  विरुद्ध  दायर  की  गई  हूँ  और  न  कि  कर्मचारियों की  संख्या  के  बारे  में  है  ।

 भीं
 दिनों  भट्टाचार्य :  गुजरात  उच्च  न्यायलय के  कर्मचारी  केस  जीत  गये  कलकत्ता

 के
 कर्मचारी

 जीत  गये  हूँ
 ।  डेढ़  महीने  बाद  मंत्री जी  आ  रहे  हैं  और  ऐसा  कह  ऐसी  स्थिति

 में  कर्मचारियों का  प्रश्न  तो  जरूर  ही  उठेगा ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री

 जी
 प्रश्न

 से  यही  समझते  हू ँकि  तुमने  कर्मचारियों की  संख्या  नहीं
 पूछी है  ।

 श्री  दीनेंन  भट्टाचायं  :  यह  स्पष्ट  ष  ।  सरकार  यह  जानती है  कि  उसने  कितनी  राशि  दी

 है  किन्तु  वह  यह  नहीं  जानती  कि  मामले  कितने  यह  एक  अजीब  बात  है  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  बारे  में  आपका  क्या  विचार है  ?

 si  बटा  सिह
 a  बाद

 में  जानकारी  देने के  लिए  तैयार  हूं  ।  किन्तु  इस  समय  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 उस  खच  से  है  जो  सरकार  को  अपीलें  दायर  करने में  उठाना  पडा है  और  न  कि  कर्मचारियों  की

 संख्या  से  यही  मेरा  निवेदन  है  ।

 श्र  नैन  भट्टाचार्य
 :

 मैँ  जानता हु  इन  प्रश्नों का  उत्तर  देना  आपके  लिए  असुविधाजनक

 है  क्योंकि  सभी  उच्च  न्यायालयों  में  सरकार  को  हार  का  मूंह  देखना  पडा है  ।  इसलिए  मेरा

 प्रश्न  यह है  कि  जब  आप  इतना  अधि क  धन  (80,000  रुपए  से  कर  रहे
 तो आप  इसके  बजाय  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गये  निर्णयों  के  आधार  पर  इन  मामलों  को  निपटा

 क्यों नहीं  लेते  ?  इसमें  क्या  हानि हैं  ?  आप  सर्वोच्च  न्यायालय  में  जाकर  तथा  वहां  वकीलों  को  इसे

 तरह  पैसा  देकर  इतना  अधिक  लोक-धन  क्यों  व्यय  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  बूटा  सिह  :  विभिन्न  उन  न्यायालयों द्वारा  दिये  गये  निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने  का

 हमारा  इरादा  विवाद्य  प्रश्न  नहीं  किन्तु  जैसा  कि  आप  देखेंगे कि  विवाद्य प्रश्न  यह  है  कि
 विभिन्न goa  न्यायलयों  ने  जो  निर्णय  दिये हैं  वे  एक  समान  नहीं  हैं  और  समान  स्वरूप  के  नहीं

 हैं  यही  प्रश्न  महत्वपूर्ण  सरकार  चाहती है  कि  fia  उस  प्रक्रिया  की  वैधता  के  प्रश्न  पर  प्राप्त

 जाए  जिसका  अनुसरण  नियम  14( 2)  लागू  करने  में  किया  जाना  है  ।  इसीलिए  हम  नियमों

 की  वैधता  के  प्रश्न  पर  एक  समान  प्राप्त  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  |

 श्री  रोनेन  भट् डाचा यं  :  नियम  14( 2)  की  वैधता  अन्तर्ग्रस्त  i  आप  अपने

 रिकार्ड

 देखिए ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपको  सही  बात  बता  रहे  हैं  ।

 था
 कृष्णचन्द्र  हाज़िर

 क्या  यह  सच  नहीं है  कि  गुजरात
 और

 आन्ध्र  उच्च
 न्यायालयों ने

 उसी  किस्म
 के  निर्णय  दिये  हैं

 और  गुजरात  में
 अपीली  न्यायालय  में  भी

 कमंचारियों
 का  रेल

 चारियों के  पक्ष  में  फैसला  मिला  ?  सरकार  ने  न्यायपालिका को  कम  से  कम  कुछ  सम्मान तो

 करना  वह  एसा  क्यों  नहीं  कर  रही है  ?  सरकार इन  निर्णयों  के  खिलाफ  अपीलें  दायर

 9
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 करके  न्यायपालिका
 का  तनिक  भी  सम्मान  नहीं  कर  रही  हैं  और  जब  कभी  कार्यवाही  संविधान

 के  विरुद्ध  घोषित  की
 जाती  है  तो  वह  ऐसा  ही  करती है  ।  सरकार  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  कैसे

 मजबूर  कर  सकती है  जब  वह  खुद  उच्च  न्यायलय  का  फैसला  नहीं  मान  रही  है  ?  मैं  जानना  चाहता

 हू ंकि  क्या  सभी  कर्मचारियों को  नौकरियों में  वापस  ले  लिया  जायेगा और  इस  बारे  में
 और

 आगे

 कोई
 ad

 नहीं  किया  जायेगा ।  मंत्रीजी  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार

 उच्चतम  न्यायालय से  अपील  वापस  ले  लेगी  और  केरल  तथा
 आन्ध्र

 उच्च
 न्यायालयों

 के  सभी  नीतियों  का  आदर  करेगी  ?

 श्री  बूटा  सिंह
 :  यह  सच  है  कि  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  ऐसा  निर्णय  दिया  है  जो  रेलवे के

 खिलाफ है  ।  प्रशासन  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय में  जाना  असंभव  नहीं है  ।
 मैँ

 बता  चुका

 हूं  कि  विभिन्न  उच्च  न्यायलयों ने  अब  तक  भिन्न-भिन्न निर्णय  दिये  हें  और  सरकार  नियम  14(2)

 के  एक  समान  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  निर्णय  चाहती  जहां  तक  रेलवे  कम  चोरियों
 को  फिर

 से  नौकरियों में  वापस  लेने  का  सम्बन्ध बोर्ड  ने  बहुत  से  मामलों  में  कर्मचारियों को  फिर
 नौकरियों  में  वापस  ले  लिया है  और  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  ऐसा  करने  के  अलावा  हमारे  पास
 अर  कोई  चारा  नहीं  था  ।

 लेकिन
 जैसा  कि  मैंने  बताया  है  विवाद  प्रश्न  केवल  यह  है  कि  हम  नियम  14( 2)  के  प्रयोग

 के
 सम्बन्ध  में  न्यायालय  का  एक  अन्तिम  निर्णय  चाहते  हैं  ।

 है  एस०  Uo
 बनर्जी :  रेलवे  उप  मंडली जी  के  उत्तर से  यही  लगता  है  कि  वे  सर्वोच्च

 न्यायालय  में  इस  खास  मामले के  बारे  में  मेरे  प्रश्न का  सम्बन्ध
 इस  आश्वासन  से  है

 जो
 रेलवे

 मंत्री  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  द्वारा  अपने  बजट  भाषण  में  दिया  था  कि  सभी  मामले  बहुत  शीघ्र
 निपटा दिये  जायेंगे  ।  सरकार  इन  मामलों के  सम्बन्ध  में  श्री  एस  ०  डी  ०  बनर्जी  5,000  रुपए

 प्रतिदिन  फीस  देकर  8  2,000  रुपए  खर्च  कर  रही  है  ।

 मे  मंत्री  जी  से
 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  उन  सभी  मामलों पर  फिर  से  विचार  करेंगे

 और  यह  सुनिश्चित  करेंग कि  या  तो  उच्च  न्यायालयों के  निर्णय  क्रियान्वित  किये  जायेंगे  या  फिर

 सरकार
 इन  मामलों को  वापस  ले  लेगी  और  उनका  निपटारा  करेगी

 ।  मेरा
 पक्का  विश्वास  हैँ  नसीन

 इनमें  तोड़-फोड़ का  कोई  मामला  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  से  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  वह  ब्रितानी  जी

 द्वारा  दिए गये  आश्वासन के  आधार  पर  जबाब  दें  ।

 श्री  बूटा सिह  :
 मंत्री  महोदय ने  जो  कुछ

 आश्वासन
 दिया  उसे  हम  निश्चित  रूप  से  क्रियान्वित

 कर  रहे  ह  ।
 हमारा  रवैया  रेलवे  कमंचारियों  के  नहीं  है  ,  प्रश्न  यह  है  कि  हम  उच्चतम

 न्यायालय
 से

 नियम  14( 2)  के  सम्बन्ध  जिसके  अधीन  अनुशासनात्मक  कार्यवाही की  गई
 एक  स्पष्ट  निर्णय  चाहते  जहां  तक  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  इस  आश्वासन  का  सम्बन्ध

 जहां  हिसा  तथा  डराने  धमकाने  के  मामले  नहीं  हम  उनके  प्रति  ज्यादा
 पूर्ण  अपना रहे  हैं

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी :  अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  रेलवे

 वो
 के

 विरुद्ध  दिये  गये  निणंयों  के  बारे  में  हैं  ।  में
 जानना  चाहता  हं  कि  कया वे  उन्हें  क्रियान्वित

 करेंग े।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 जवाब
 आपके  अनुकूल  नहीं  है

 ।
 मैं  समझता  हूं  सरकार  उच्चतम  न्यायालय

 से  एक  समान  निए
 reat
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 Sto  मधु  दण्डवत  :  माननीय  रेलवे  मंत्री ने  एक  qa  के  उत्तर  में  इस  सभा  में  कहा
 था

 कि

 हिसा  जिसमें  डराने  धमकाने के  मामले  भी  शामिल  440  मामले  है  जिससे  स्पष्ट हैं  कि

 बको  मामले  fear,  तोड-फोड व  डराने  धमकाने  के  नहीं  हैं  ।

 इस  पृष्ठभूमि को  ध्यान  में  रखते
 कया

 श्री  त्रिपाठी
 जी

 इस
 सबंध

 में
 एक

 बहुत
 रवैया  अपना  कर  करीब-करीब सभी  उत्पीड़ित

 कर्मचारियों  को  फिर  से  बहाल  करने  की
 रिश

 करेंगे
 कि

 जो
 सामान्य  दृष्टिकोण के  अनुरूप  होगा  और  क्या  वह  आन्ध्र  गुजरात  और

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालयों के  फैसले  मानेंगे  और  सभी  मामलें वापस  लेकर इस  विषय  को  पुरी  तरह

 समाप्त  करेंगे

 रेल  मंत्री
 कमलापति  त्रिपाठी )  :  मामले  उच्च  न्यायालयों  में  गये  कम चार  उच्च

 क्यो ंमे  गये  और  उन्होंने रिट  याचिकाएं  दायर की  इस  विचार  पर  उनके  निर्णयों  में  फर्क  है  ।

 हमारे  सामने  प्रत  गा  दे  fren  ह  14(2)  के  सम्बन्ध  में  क्या  करें  ?

 हमने
 जो

 अनुशासनात्मक  कार्य  न्स्भ से  की
 है

 उसकी
 व aga  तथा  उसकी  प्रक्रिया को  उच्च  न्यायालय

 में  चुनौती  दी  गयी
 है  ।  कुछ  कहते  है  | ह  तुम  ऐसा  कर  सकते

 हो  और
 कुछ  न्यायालय  कहते  हैं

 तुम  ऐसा  नहीं  कर  सकते

 '
 कुछ  vets  तुम  कारण  क्यों  नहीं  बताते हो  ?'  इसलिए एक  रुप

 निर्णय  प्राप्त  करने  के  लिए  हमारा  उच्च  न्यायालय  में  जाना  जरुरी  हो  जाता  है  ।

 प्रो०
 दण्डवत

 :  आपके  अधिकार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पडे  आप  इन  मामलों  को

 खत्म कर  सकते  स्  ।

 श्र  कमलापति  त्रिपाठी  दीं  गये  ।  वे  उच्च  न्यायालय में  गये हम  उच्च  न्यायालय में  ag
 और  वहां  उन्होंने  अपनी  रिट  याचिकाएं  दायर  की  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैँ  मानननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  केवल  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं
 कि

 श्री
 एन०  नरेन्द्र  कुमार  सातवें  :  अब  हमें  अगला  प्रश्न  लेना  चाहिए  |

 mw >

 शो  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  हजारों  लोगों  से  सम्बद्ध  ८. ही  साल्व को  इतना  थ्थ ए  क्यों

 हो  टूट  टा  क्या  आप  चाहते  हूँ  कि  इन  लोगों  को  नौकरी  पर  वापस  न  लिया  जाए

 अध्यक्ष  आप  दोनों ही  विषय  से  अधिक  कानूनी  जटिलताओं से  उलझ  रहे  हैं  ।  श्री

 साल्वे  भी  विधि  विशेषज्ञ  हैं  मामला  दो  वकीलों  के  बीच  का  हो  गया  है  ,  हम  क्या  कर  सकते  हैं
 !

 श्री  सोमनाथ  कर्जो  :  निरंजन  चितर जन  लोको  के  कर्मचारी  उच्च न्यायालय  में

 अपनी  रिट  याचिका  जीत  गये  ।  इन  क्मेंचारियों जिनकी  संख्या  लगभग  36  या  38  के  विरुद्ध

 रेलवे  ने  अपील  नहीं
 की  ।  चितरंजन  लोकों  sat  में  अब  बहुत  बढिया  माहौल  है  जिसे  हर  आदमी

 कबूल  करता  है  वहां  काम  बहुत  अच्छा  रहा  है  ।
 sat vaTT  दरद  सना  सायों

 द
 सम्बध  सें

 रेलवे  में  बढ़िया  वातावरण  बढाने  के  लिए  इन  कर्मचारियों  को  वापस  क्यों  नहीं  लेते  यदि  आप

 नियम  14(2)  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  का  faa  लेना  चाहते  तो  आप  एक

 सांकेतीक  )  मामला ले  जाइये  और  किसी  एक  व्यक्ति को  बली  का  बकरा  बना  लिजिए ।.

 सभी  कर्मचारियों  को
 कानूनी  किये  वाही  में  अख़्तर  रत  कराने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  आप

 इन  मामलों  को  वापस  ले  लीजिए  ।
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 श्री  बूटा  सिह  :  यह  सच  नहीं  है  कि  हम  किसी  को  बली  का  बकरा  बनाना  चाहते  प्रश्न यह

 है  कि  गुजरात  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय  जो  कि  अद्यतन  है  हमें  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ
 जबतक  हम  सभी  तथ्यों  से  अवगत  नहीं हो

 हमारे  लिए  बेमानी  स्थिति  में  यह  TET  बहुत
 कठिन  होगा  कि  हम  इन  मामलों को  खत्म  कर  सकते हैं  और  न्यायालय में  केवल  एक  बैस्ट  दस

 ले  जायेंगे  ।  फिर भी  ,  मैं  इसे  एक  सुझाव  के  रूप  में  लेता  हूं  ।

 हाथी  समिति  का  प्रतिवेदन

 *
 0902.  शो  भाल जी  भाई  रावजी  भाई  परमार

 श्री  डी०  पी ०  जडेजा

 कया  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 हाथी  समिति  की  सिफारिशों  की  wer  बातें  क्या  है

 क्या  सरकार  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  इसी  aa  में  सभा  पटल  पर  रखेगी
 ?

 पेदोलिप्रष  और  cama  मंत्री  (ai  फैज  डी०  मालवीय )
 सरकारें  का  ओषध

 ua  भेषज  उद्योग  समिति  के  रिपोर्टे  की  प्रति  इस  अधिवेशन  के  दौरान  रखने  का  विचारे है  |

 श्री
 भाल जी  भाई  राव जी भाई  परमार :  इस  प्रतिवेदन में  मुख्य  बात  यह  कही  गई

 है  कि

 कारियों  यथा  डा०  पी०
 आर०  डा ०  बी ०  शाह  और  श्री  वी  ०  राजगोपालन  जी  केवल

 भेषज
 सम्बन्धी  मामलों  से  डील  करते  हैं  और  पिछले  पन्द्रह  वर्षों  से  अधिक  समय  से  इन  अनुज्ञा  पत्रों

 x को  जांच  पडताल  के  बाद  जारी  करते  आ  र  अनज्ञापत्र तथा तथा  सी ०  ओ ०  लाइसेंस  गैर-कानूनी
 तौर पर  जारी  किए

 जाते  हूं
 ।

 क्या  सरकार  इस  बारे  में  जाय  करने  का  आदेश  देगी  और  इन

 कारियों  को
 तुरन्त  हटायेगी  ?  अन्यथा  वे  इस  प्रतिवेदन  समिति  की  रिपोर्ट )

 को  क्रियान्वित

 नहीं  ढोने  देंगे

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह  था  कि  इस  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बाते  क्या  हैं  और  उसे  सभा  पटल

 पर  कब  रखा  ज  उठेगा  |
 यह  प्रश्न  इस  सभा  में  कई  बार

 आ
 चुका  लेकिन

 यदि  आपके  ALTE

 प्र  इन  पहले
 से  ही

 बने-बनाये  तैयार
 तो

 उसमें
 मैँ  क्या कर  सकता हू

 |
 खैर  कुछ  भी  मैं

 तुम्हारे
 और

 मंत्रीजी  के  बीच  में  बाधा  नहीं  बनाना  चाहता  |

 ्

 केशव देव

 मालवीय  मैं  सदैव  करने  की  कोशीश  करता  जो  आप  मुझसे  करवाना

 चाहते  हैं  |

 a अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहता  @  आप  जो  चाहें  वह  करें  ।

 श्री  केशवदेव  मालवीय :  किन्तु
 कुछ

 मजबूरियां  होती हैं  जी  आप

 तप
 और

 मुझे  दोनों  को  ही  बेबस कर  देती  हैं
 ।

 मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?
 प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  को  सलाह  दूंगा क  ae  प्रतिवेदन के  सभा  पटल  पर
 रखे  जाने  तक  का  इन्तजार  करे  ।

 श्री  केशवदेव  मालवीय  :  आप  बिलकुल  ठीक  सलाह Istle & द दे
 रहे  हैं

 ।

 | व्यय  महोदय  :  उन्होंने  इसे  लिया ब्
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 रेल  सें  बिना  टिकट  यात्रा  करने  चालों  के  बारे में  अनुमान  aha  के  लियें  सर्वेक्षण

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि
 *  90.3.  श्री  आर०  एन०

 सरकार  ने  भारतीय  रेलवे  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  के  बारे  में  अनुमान  लगाने

 के  औपचारिक सर्वेक्षण  कब  किया  था  ।

 उस  समय  राजस्व  की  कितनी  हानि  होने  का  पता  लगा  था  ;

 इसके  पश्चात  से  कोई  और  सर्वेक्षण  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  आगामी  सर्वेक्षण  कब  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  पाल  सें उप  ब्लाग  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर

 रख

 गया

 चीवरी

 1967-68  में  एक  सर्वक्षण  किया  गया  था  |

 1967-68  में  किये  गय  सर्वोक्षण  के  आधारित  यह  पाया  गया  कि  बिना  टिकट

 यात्रा  के  कारण  हुई  अनुमानित  हानी  20-25  करोड़  रुपए  वार्षिक  थी  ।

 और  1973 से  1974  तक  दूसरा  सर्वेक्षण  किया  गया

 जिससे  ag  पता  चला  कि  बिना  टिकट  यात्रा  में  कमी  हुई हैं  ।  कितु  यह  सर्वोक्षण  देश  के
 कूछ

 भागों  में  कानून  और  व्यवस्था  की
 बिगड़ी  हुई  गाड़ियों  के  रद्द  और  रेल  करें

 चोरियों  के  हडताल  के  कारण  बकरी  हो  गया  |  जल्दी  ही  एक  नया  सर्वेक्षण  कराने  का

 प्रस्ताव  हैं  ||

 श्री  आर०  एन०  नमन  बिना  टिकट  यात्रा  करनेवाले  लोगों  से  1974  के  दौरान जानी

 तथा  किराये के  रुप  में  कुल  कितनी  राशि  age  की  गई  है  और  कुल  कितने  लोगों  को  दण्ड  दिया  गया

 श्री  बूटा  सिंह  :  यदि  माननीय  सदस्य  भारत  में  सभी  रेलवे  के  आकड़े  चाहते  है  तो  वर्ष  197  3-

 74 के  लिए  उसकी कुल  राशि  2,09,  रुपए  है  ।

 श्री  आर०  एन०  बन सन  क्या  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  में  उपनगरीय  रेलवे  में  जहां
 दिन  लोग  भारी  संख्या  में  बिना  टिकट  सफर  करते  नियमित  रुपये  चैकिंग  स्टाफ  तैनात  करने
 का  है

 ?

 श्री
 बूटा  fag  :  बिना  टिकट  यात्रा  को  निरुत्साहित करने  के  लिए  एक  विशेष  अभियान

 चाल  करन  के  लिए  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  चैकिंग  स्टाफ  feast  करने  का  है  |

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कि  बिना  टिकट  यात्रा  से  कितनी

 राशि  की  हानि  हुई  जो  सर्वेक्षण किए  गए  है  उनमें  से  प्रत्येफपर  कितना  आया  पुराने  सर्वेक्षणों
 आधार पर  ,  क्या  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  aoa  स्वैच्छिक  काय

 सामाजिक  कार्यकर्ताओं  आदि  को  नियुक्त  करके  बिना  टिकट  यात्रियों का  पता  लगाने के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की
 क्या  देश  के  कुछ  भाग  ऐसे  भी  जहाँ लोग  हमेशा  ही  बिना  निकट  सफर

 करते है  ?

 3



 Oral  Answers  May  6,  1975

 श्री बूटा  सिह  :
 कोई  विशेष  खर्चे  नहीं  आयां  है  ।  विभिन्न  रेलों  से  चुने कर  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  केवल

 एक  केन्द्रीय  चैकिंग  दस्ता  किया  गया  था  ।  a  रेलव ेके  नियमित  कमंचारी है  ।

 इस  प्रयोजनार्थ  कोई  विशेष  भर्ती  नहीं  की  गई  थी  और  कोई  विशेष  व्यय  नहीं  किया  गया  था  ।

 जहां  तक  स्वैच्छिक सहायता  का  सम्बन्ध  रेलवे  बोर्ड  में  पहले  ही  ए  क  स्थायी  समिति  है  जिसे

 स्वेच्छिक  सहायता  समिति  कहा  जाता  है  जो  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य  स्वैच्छिक  सं  गानों के

 सहयोग  से  बिना  टिकट  यात्रा  की  चैकिंग  में  रेलवे  प्रशासन  की  मदद  भी  करती  है  ।

 अन्तिम  अभियान  सभी  रेल्वे  में  शुरु  गया था  ।  जिन  क्षेत्रों में  बहुत  अधिक  बेटिकट

 यात्रा होती  है  वे  मध्य  पूर्व  और  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  एक  भाग  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।

 यदि  आप  चाहे  कि  मैं  उन  सेक्टरों  के  नाम  भी  पढ़  दूं  तो  उनकी  एक  लम्बी  सूची  फिर
 भी

 जिन  राज्यों  के  अन्तर्गत  ये  सेक्शन  आते  हैं  उनके  नाम  इस  प्रकार  हैं
 पश्चिम  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  |

 श्री  विदवनारायण  शास्त्री  :  क्या  पिछले  सर्वेक्षण  में  बिना  टिकट  यात्रा के  कारण  तथा

 उत्प्रेरक  कमियां  स्पष्ट  रुप  से  बताई  गई  थीं  और  क्या  सरकार  ने  इन  त्रुटियों को  दूर  करने  के  लिए

 ठोस  कायंवाही की  है  ?

 श्री  बूटा  सिह  :  स्पैशल  चैकिंग  स्टाफ  द्वारा  दिये  गये  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  गया  है

 कार्यवाही  निरन्तर  जारी  इसका  कारण  किसी  विशेष  राज्य  में  सामान्य  ak  व्यवस्था

 की  स्थिति  है  और  असामाजिक  तत्व  हैं  जो  बिना  टिकट  यात्रा  करना  चाहते हैं  ।

 श्री  घि र्व नारायण  शास्त्री  :  कया  बिना  टिकट  यात्रा  में  रेलवे  कर्म  चोरियों  का  भी  हाथ  है  ?

 इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 श्री  बूटा  सिह
 :

 ऐसी  शिकायतें मिली  है  कि  स  चल  कर्मचारियों  तथा  ऐसे  अन्य  लोगों

 की  सांठगांठ से  जो  बिना  टिकट  यात्रा  करने  में  सहायता कर  सकते  बिना  टिकट  यात्रा  की  जाती

 है  और  इसका पता  लगा  है  ।  जहां भी  इसका  पता  लगा  है  हमने  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कठोर

 कार्यवाही की  है  ।

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  बिना  टिकट  यात्रा
 का

 काफी  बड़ा  हिस्सा  तथा  कथित  लाभप्रद  लाईनों पर  हैं  और  क्या  इसका  कोई  विश्लेषण  किया  जाता
 है  ?  अलाभप्रद  लाईनों पर  इस  बिना  टिकट  यात्रा  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  सरकार  का

 विचार है  ?

 श्री  बूटा  किसी  लाईन  के  अलाभप्रद  होने  का  कारण  लोगों  द्वारा  टिकट  न  खरीदा  जाना

 ही  नहीं  होता  बल्की  इसके  अनेक  अन्य  कारण  भी  हो  सकते  हैं  ।  पर्याप्त  यात्री  नहीं  है  या  माल  नहीं

 भेजा  जाता  है  और  रेलगाड़ियों  के  चलने  की  अपेक्षित  अंतरावधि नहीं  है  ।  अनेक  अन्य  कारण हैं  |

 माननीय  सदस्य  के  सुझाव  पर  निश्चित  रूप  में  विचार  किया  जायेगा  ।  इसी  कारण  हम  अलाभप्रद

 लाइनों  का  इस  संदर्भ  में  पुनरवलोकन  करते  हैं  ।

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  May  I  know  the  number  of  persons
 travelling  without  ticket  with  the  help  of  railway  employees,  according  to  the  survey  ?
 Willa  survey  be  conducted  to  find  out  the  extent  of  ticket  less  travelling  in  the
 company  of  railway  employees  and  what  action  Government  proposes  to  take
 against  them  ?
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 Shri  Buta  Singh :  Itis  a  vast  country  and  it  hasa  wide  net  work  of  rail-

 way  lines.  We  do  not  have  these  statistics.  Ifa  complaint is  received  against  an

 employec,  strict  action  will  be  taken.  Therc  have  been  reports  of  attack  on  railway
 staff  deputed  to  check  ticketless  travelling.

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  क्या  यह  सच  है  कि  बड़  रेलवे  स्टेशनों  जैसे  बम्बई

 आदि
 यात्रियों

 को  टिकट
 खरीदने

 के  लिए  लम्बी  लाईन  में
 घंटों

 खड़ा  होना  पड़ता  है  और
 रेलगाड़ियों में  भी  खास  तौर  पर  स्थानीय  गाड़ियों  में--डिब्बे  इतने  छोटे  होते  है  कि  उसमें  प्रवेश

 पाना  कठिन  हो  जाता  है  ।  इस  कारण से  बहुत से  व्यक्ति  हालांकी  उनमें  से  कुछ  व्यक्ति  बिना  टिकट
 यात्रा करते  हूँ  -  रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  उनसे  जब  भी

 किराया  मांगा  जाये  किराया  देने  के  लिये

 तैयार  होते  हैं ।

 श्री  बूटा  fag  :
 जिन

 स्टेशनों
 का

 seta  मद्रास
 और

 दिल्‍ली

 माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  ,
 वहां

 पर
 टिकट घर

 24  घंटे  खुले  रहते  हैं  ।  वहां  अधिकांश  यात्रियों

 के  पास  सीजन  टिकट  पास  होते हैं  और  वे  प्रतिदिन  यात्रा  करते  इसलिए  मेरे  विचार

 ह  तक  न  मिलने  के  कारण  बिना  टिकट  यात्रा  करने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  मालवे :  क्या  मँत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  यह  निर्धारित  करने  के  लिये  क्या  मापदण्ड
 अपनाये  गये  थे  कि  कितने  लोगों  ने  किस  स्थान  से  किस  स्थान  तक  बिना  टिकट  यात्रा  की  और  उससे

 कितनी  हानि  मंत्री  महोदय  को  मालूम  नहीं  है  कि  रेलवे  कर्मचारियों  के  सहयोग
 से

 भी  बिना  टिकट  यात्ना  होती  है  ।  क्या  यह  पता  लगाने  के  लिये  कि  रेलवे  कर्मचारियों  के  सक्रिय

 सहयोग  से  किस  हद  तक  बिना  टिकट  यात्रा  होती  सर्वेक्षण  करायेंगे
 ?

 श्री
 बूटा  fag

 :
 मैँ  कह  चुका  हुं  कि  रेलवे  कम  चारियों  की  सांठगांठ  के  कुछ  मामले  हमारी  जानकारी

 में  आये हैं
 ।  इन  आंकड़ों पर  पहुंचने  का  मापदण्ड इस  प्रकार  है  हम  एक  सैक्शन  ले  लेते  हैं  कुछ

 समय  तक  प्रति  दिन  रेलगाड़ियों  की  चैकिंग  करते  हैं  औंर  पकड़े  गये  मामलों  के  आधार  पर  हम  औसत

 निकाल  लेते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिये  सभी  भारतीय  रेलॉपर  1974-75 में  फरवरी  तक  1,6  2,  221

 व्यक्तियों
 पर

 अभियोग  चलाये  गये  जिनमें
 99,189  व्यक्तियों  को

 जेल
 भेजा  गया

 और

 के  रूप में  12,66,691 रुपए  वसूल  किये  गये  |

 तेल  से  प्राप्त  होन  वाली  आय  में  राज्य  सरकारों  को  उनके  भाग  में  वृद्धि  करनें  की  मांग

 *
 004.  श्री पी  गंगादेवी

 श्री  डी  ०  डी ०  देसाई

 क्या  पेट्रोलियम  और  रवा धन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  तेल  से  प्राप्त  होनेवाली

 आय  में  उनके  भाग  की  प्रतिशत में  वृद्धि  की

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  नए  सिरे  से  बातचीत

 की

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  है
 ?
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 पेटोलिपम  और  रसायन  मंत्रालय  उप  मंत्री  सी०  पी०
 हां  ।

 at

 और  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है
 ।

 श्री  पी०  गंगादेवी :  चूंकि  तेल  उत्पादक  राज्यों  ने  रायल्टी  के
 fat

 में  अधिक  प्रतिशतता  या  कुल
 तेल  से  प्राप्त  राजस्व  में  अधिक  हिस्सा  मांगना  प्रारम्भ  कर  दिया  मैं  मती  महोदय  से  जानना  चाहता

 हूं  विदेश  में  राज्यों  में  कच्चे  तेल  के  निकालने  की
 रायल्टी

 की
 वर्तमान  शर्तें  क्या  है

 और  कया  विशेष

 8 |  से  राज्यों  के  कोष  को  बढ़ाने  के  लिये  अब  उन  शर्तों  का  पुनरीक्षण  जायेगा  ?

 श्री  स०  पी०  माझी :  राज्यों  की  रायल्टी  की  दर  तेलक्षेत्र  विकास  तथा  विनियमन

 1948 के  अधीन  नियत  की  जाती है  ।  इस  विनियम  के  अधीन  पहला  पंचाट  प्रधान

 मंत्री  पंडित  जवाहरलाल नेहरू  द्वारा  1962  में  दिया  गया  था  और  इस  वर्षों  के  दौरान  इसमें  अनेक

 बार  परिवर्तन हुआ  है  ।  इन  के  आधार  पर  प्रधान
 15  अक्टूबर ,  1972  को  पंचाट

 दिया  जिसके  अधीन  कच्चे  तेल  पर  रायल्टी की  दर  1  1972  से  31  1979 तक  के

 लिये  15  रुपये  प्रतिशत  नियत  की  गई  और  यह  कुछ  समय  तक  चलेगी  ।  रायल्टी  की  वर्तमान

 दरों  में  परिवर्तन  करने  का  राज्य  सरकारों  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 भी सा  हैं हू  गरदन  मध्य-पूछं  तथा  अन्य  तेल  उत्पादक  देशों  की  तुलना  में  हमारे देश  में

 रायल्टी की  शर्तें  कैसी  है  ?  अपने  देश  के  हित  में  अधिक  रायल्टी  के  लिये  कया  काय  वाही  करने  का
 सरकार  का  बिचार  है

 ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्री  के ०  डी ०  हम  राज्य  सरकारों  के  प्रस्तावों

 पर  गे  भी  रता  से  प्रौढ़  सहानभतिपुबवंक  विचार  करने के  प्रयत्न  कर  रह ेहैं  ।  वास्तव में  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गस  आयोग  को  मिलने  वाले  कच्चे  तेल  के  मलय  का  अन्तराष्ट्रीय  मलय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  और

 इसलिए  इन  दोनों  की  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  जहां  तक  वर्तमान  बातचीत  का  सम्बन्ध  है

 मैं  आशा  करता हूं
 कि

 कुछ  महीनों  में  समझौता  हो  जायेगा
 ।

 तो  डी०  डी०  दे  tae ° va  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  रायल्टी  का  paisa  बाज़ार मूल्य  से  कोई
 सम्बन्ध  नहीं है  ।

 परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि
 जब

 कच्चे  तेल  का  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य
 1.5  डालर  प्रति

 बैरल  का  तब  रायल्टी 7.  50  पए  श्री  अब  कच्चे  तेल  का  मूल्य  क... 11डालर हो गया है परन्तु राज्यों हो  गया  है  परन्तु  राज्यों

 को  इतनी  प्रतिशतता  नहीं
 दी

 जा  रही  है
 और

 राज्य  रायल्टी  की  दरों
 में

 वृद्धि  की  बराबर  मांग  करते

 रहे
 हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  कच्चे  तेल  पर  रायल्टी  के  बारे  जो  1968  के  बाद  से  नहीं  बदली  गई
 इस  विलम्ब  के

 सम्बन्ध
 में  राज्यों के  लोगों

 आ
 साम  हो  या  गुजरात-की भावनाओं  के  बारे

 में  गभीर  1972  का  पंचाट  वैद्य  नहीं  है  क्योंकि  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  की  नहीं

 ली  गई  थी  बम्बई a  ?
 हाई  से  निकाले  गये  कच्चे  तेल  पर  गुजरात  को  रायल्टी  देने  पर  भी  विचार

 कर  रहे  ह

 ग्रो  के ०  डी०  मालवीय
 संविधान  में  एसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  जिसके  अधीन  बम्बई  हाई

 से
 निकाले

 गये  तेल  पर  गुजरात  को  कोई  रायल्टी  मिल  सके  ।  जहां  कच्चे तेल  के
 जिसपर  रायल्टी  नियत  की  जाती  का  सम्बध  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  को  HATA

 गुजरात  से  प्राप्त  तैल  के
 मूल्य

 कच्चे
 तेल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य से  अध  है  ।  इसलिए  मैंने  कहा  था

 क  देशीय  तेल  और  अंतर्राष्ट्रीय  तेल  के  मूल्यों  के  जिसके  आधार  पर  रायल्टी  पर  विचार
 for  कक  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  हम  तेल  तथा  प्रा कुलिक  गस  आयोग  को  मिलनेवाले  तेल  के

 मूल्य के  आधारित  रायल्टी  नियत  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर 6  1975

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  tO  QUESTIONS

 तल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  द्वारा  अशोधित  तेल  का  उत्पादन

 *  896.  श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  ने  अपने  लक्ष्य  से  अधिक  अशोधित
 तेल  का  उत्पादन कर  एक  fears  स्थापित किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के ०  डी०  :  अशोधित  तेल  के  3.  78  मिलियन

 मीटरी  टन  के  अशोधित  लक्ष्य  के  मुकाबले  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अपने  पश्चिमी  क्षेत्र  में

 तेल क्षेत्रो ंमें  1974-75 के  दौरान  3.  86
 मिलियन  मीटरी  टन  का  उत्पादन  किया  और  भेजा  ।

 मंत्रालय  के  अन्तगंत  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कार्यकरण

 *&97-  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 वर्ष  1973-74  की  तुलना में  ,  ज  1974-75  में  उनके  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन

 प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  कायंकरण  के  परिणाम  क्या  रहे  और

 प्रत्येक  उपक्रम  में  कर  देने  के  बाद  शुद्ध  लाभ  में  कितनी  वुद्धि/कमी  हुई  है  और  इसके

 क्या  कारण है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के०  डी०  :  और  क्योंकि  सरकारी

 क्षेत्र  उपक्रमों  के  वर्ष  1974-75  के  लेखे  अभी  तैयार  नहीं  इसलिए  उपक्रमों  के  उस  वर्ष  के  काय

 निष्पादन  परिणामों  का  वर्ष  1973-74  से  तुलना  करना  संभव  नहीं  है  ।  तथापि  उपक्रमों  का  शव

 1973-74 के  लिए  लाभांश  के  रूप  में  काय  निष्पादन  परिणामों  के  बारे  में  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जाता  है
 ।

 विवरण

 ह
 काय

 सख्या  उपक्रम का  नाम  परिणाम

 शुद्ध  लाभ

 (+)

 तेल  और  mesa  (+)  2,451.17

 2  भारतीय तेल  निगम  (+)  981.00

 (+)  671.00
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 विवरण--जारी  Go  लाखों

 क्रम  काय  निष्पादन

 सख्या  उपक्रम  का  नाम  परिणाम

 शद्ध  लाभ  हान

 +)

 4  कोचीन  रिफाइनरीज  लीं ०  .  594.  6011

 5  इण्डो-बर्मा  पैट्रोलियम  क  ०  (+)  48.670@

 42.60 6  लुब्रिजौल  इण्डिया  लि०

 7  इण्डियन  पेट्रो  कैमिकल्स  कारपोरेशन  लि ०  (+)  262.39

 8  इंजीनियर्स  इण्डिया  लि०  (+)  44  16

 9  भारतीय  उर्वरक  निगम  (+)  456  00

 10  फर्टिलाइजसं  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लि
 ०  196  63

 11  मद्रास  फर्ट्लाइजसं  लि०  (+)  305  00

 12  पाइराइट्स  फास्फेट्स  एण्ड  कैमिकल्स  लि
 ०

 15  90

 127  87 13  हिन्दुस्तान  आगे  निक
 केमिकल्स  लि

 ०

 35  94 14  हिन्दुस्तान  इन्सैक्टिसाइडस  लि०  (+)

 182  28 15  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०
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 हिन्दुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  लि०  148  21

 शेयर  होल्डरों  द्वारा  अपनाया
 कंपनी

 का  वित्तीय  सितम्बर
 से  आरम्भ  होता  है  ।

 @Fr  पनी  का  वित्तीय  वर्ष  जनवरी  से  आरंभ  होता  है  ।

 नोट :
 1.  इसमें  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लि०  जो  13-3-74 को  एक  सरकारी

 क्षेत्र  उपक्रम  बन  गया  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।

 2.  इसमें  बोंधाई  गांव  शोधनशाला  और  पेट्रोकेमिकल्स  पेट्रो फिल्स

 tea  fo  और  नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 है  क्योंकि इनकी  स्थापना  1973-74  के  अंत  में  या  उसके  बाद  की  गई  थी  ।

 Representation  for  providing  Halt  at  Madbya  Bela  on  Bhagalpur  Mandar
 ime

 *898.  Shri  Madbu  Limaye  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  have  received  a  representation  for  providing  a  halt
 midway  between  Dhauni-Sanjha  at  Madhya  Bela  on  Bhagalpur-Mandar  Railway
 line;  and

 18
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 (9)  14  50;  the  reaction  of  Government  to  the  demand  for  this  halt?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh) :  (a)
 &  (b)  Yes,  Sir.  The  request  was  examined  but  could  not  be  acceded  to  as  Opening
 of  this  hait  would  resultin  financial  loss  and  the  traffic  expected is  very  meagre.  Be-

 sides,  the  area  is  ad“quatc'y  served  by  other  modes  of  transport.

 लोकसभा  के  उपनिर्वाचन  गलत  आचरणों  को  जांच

 *899-  श्री  समर  गृह  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  आसाम  में  हाल  में  हुए  लोकसभा
 के  बारपेटा  उपनिर्वाचन

 मे  कथित  गलत  आचरणों की  जांच  आरम्भ  कर  दी  है  जैसा  कि  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ने  विपक्ष

 के  नेताओं
 को

 आश्वासन  दिया  था  तथा
 जिससे  सम्बन्धित  तथ्य  की  विधि  मंत्रालय  ने  भी  पुष्टि  की

 |

 यदि a,  तो  जांच  के  विचारणीय विषय  क्या  हैं

 जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  निकाय  में  कौन  कौन  अधिकारी हैं  ;  और

 जांच  पूरी  करने  के  लिये  क्या  समय  निर्धारित  किया  गया  है
 ?

 न्याय  और  कहानी  कार्य  मंत्री  एच०  आर०
 :  )  से

 निर्वाचन आयोग  ने  अपने  तारीख  20  1975  वाले  पत्र  द्वारा  श्री  समर  स  सद  सदस्य

 को  सुचित  किया  है  कि  संविधान के  अनुच्छेद  329  और  लोक  प्रतिनिधित्व  1951

 की  धारा  80  के  अधीन  उनके  और  अन्य  संसद  सदस्यों  द्वारा  लगाए  गए  आरोपों के  उपचार  के

 लिए  निर्वाचन  अर्जी  प्रस्तुत  करनी  होगी  ।  निर्वाचनों का  संचालन  196 1  के  नियम  '93  1)

 के  अधीन  अभ्यावेदन में  विनिर्दिष्ट  दस्तावेजों  वाले  पैकेटों  को  किसी  सक्षम  न्यायालय  के  आदेश

 के  अधीन  के  सिवाय  न  खोला  जा  सकता  न  उनकी  अन्तवंस्तुओं का  निरीक्षण  किया  जा  सकता

 था  और  इसलिए  उन  दस्तावेजों  में  से  किसी  के  संबंध  में  लगाए  गए  आरोपों  का  सत्यापन करना  संभव

 नही ंहै  ।  तथापि  ,  अभ्यावेदन  में  निर्दिष्ट  अन्य  विषयों  के  संबंध  में  जांच  आरंभ  हो  चुकी  है  और  वह
 >

 अभी  चल  रही  है  ।  जांच  पुरी  करने  के  लिए  कोई  विनिर्दिष्ट समय  नियत  किया  गया

 पूरी  रिपोर्ट  की  प्रतिक्षा  की  जा  रही  है  ।

 उडीसा में  उब  रक  संयंत्र  स्थापित  करन  का  प्रस्ताव

 *  900.  श्री  गजाधर  मासों  ।  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 उडीसा  में  इ  स  समय  कितने  va  रक  संयंत्र

 )  क्या  सरकार  उडीसा  में  पांचवी  या  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 एक

 उवंरक  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  कौर

 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि  उडीसा  राज्य  में  उर्वरकों  की  भारी  कमी  है
 ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के ०  डी०  :
 )  निम्नलिखित  उर्वरक  कारखाने

 इस  समय  उडीसा  राज्य  में  उत्पादन  कर  रहे

 ——$$$<—  a

 कारखाने  का  ATA  बार्स्ता  स्थापित  क्षमता

 ०

 नाइ  art  पी०  2

 1.  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०

 अमोनियम  सल्फेट  उपोत्पाद

 सी  ए  एन  संयंत्र

 5,000 उडीसा  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स

 न

 इसके  अतिरिक्त  00  मोटर  दन  Nea  के  उसदा  के  लिए  एक  कोयले पर

 आधारित  उर्वरक  कारखाना  राज्य  में  तालघर  पर  कार्यान्‍्वयनाधी न  है  ।

 जी  सरकार  ने  उड़ीसा  में  पैरादीय  पर  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  को  सिद्धांत  रूप

 में  स्वीकृति दे  दी  है  ।  जैसे  ही  वित्तीय तथा  अन्य  व्यवस्थायें  की  जायेंगी  ara  को  कार्यान्वित  किया

 जायगा  |

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  इस  समय  राज्य  में  उर्वरक  की  कोई  कमी

 नहीं  है  ।

 महाद्वीपीय  जलमग्न  तट  भूमि  में  ड्रिलिंग

 905.  को  डी०  Fo  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 *

 क्या  अन्तिम  रूप  से  यह  निर्णय  कर  लिया  गया  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा तट

 से  दूर  महाद्वीपीय  जलमग्न  तट  भूमि  में  तेल  के  लिये  लिंग  प्यार  भ  की  जाय  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  कया  है  और  यह  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  किया  जायेगा
 !

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के०  so

 सालवीय अन्वेषण के

 और  पश्चिमी  बंगाल

 उडीसा  से  दूर  महाद्वीपीय  मगर  क्षेत्र  में  तेल  काल  सेवग  नाटो मस

 सर्प  आफ  आयल
 क

 पनी  कल  दे  दिया  का  है  |  ae  र  कस  तो  से  अर  क  ह  भावनाओं
 का

 पता  चला  है
 ।

 पूर्ण  किए  गए  सर्वेक्षणों  को  प्र क्रियान्वित  कौर  उनका  विश्लेषण  किया  जा  रहा  है
 और

 इस  कायें  के  पूर्ण  होने  के  बाद  व्यधन  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  जा  सकेगा  ।

 रंगन  बाल  रसायनों  का  उत्पादन  तथा  आयात

 *906.  सरदार स्वर्ण  fag  शोखी  :  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 क्या  भारत  में  बनाये  जाने  वा
 रंगनेवाले  रसायन  विदेशी  रसायनों  की  तुलना  में  अभी

 भी  घटिया  किस्म  के

 20



 6  1975  लिखित  उत्तर

 (  )  क्या  रगनेवाल  रसाय  सचल नों का  अभी  तक  पश्चिम  योरोप  अथा  अन्य  देशों  से  आयात  किया

 जाता
 है

 ऐसे  रसायनों  का  प्रति  वह  कितनी  मात्रा  में  आयात  होता  है  और  इसमें  कितनी  विदेशी
 खच  होती

 )  स्वदेशी  रसायनों  की  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने

 का  है  और  इनका  आयात  कब  तक  बन्द  कर  दिया  जायेगा
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के ०  डी ०  मालवीय )  जी  नहीं  ।

 और  जी  हां  ।  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किया  गया  आयात  निम्न  प्रकार

 e
 वेष

 मात्रा

 (रुपये/करोड  )

 1972-73  757.4  3.24

 1973-74  756.2  3.77

 260.5  1.62

 1974

 6

 उन  रंजक  पदार्थों  का  आयात  अधिक  किया  जाता  हैं  जिनकी  आवश्यकता  थोडी  एवं
 विशिष्ट रूप  में  है  ।  आत्मनिर्भरता  तथा  स्वाधीन  रूप  से  अतिरिकत  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  देने  से

 प्रतिस्थापन  हेतू  आवश्यक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 बम्बई  के  गहरे  समद्र  मं  ale  कुए  से  प्राप्त  तल  की  किस्म

 907.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  ॥

 क्या  बम्बई  के  गहरे  समुद्र  में  पहले  तीन  कुओं  की  अपेक्षा  चौथ  कु  aa  की  अधिक

 मोटी  सतह  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ;

 {  क
 अनुमानित  उत्पादन  क्षमता क्या  इससे  उत्पादन  क्षमता  एक  वर्ष  की  ए  क  करोड़  टन

 से  अधिक  हो  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ
 ?

 पेट्रोलियम  ओਂ  एशियन  मंत्रो  के०  डी०

 seen),

 और
 चौथे  कुंए  न

 लगभग
 41

 मीटरों  के  तेल  की  मोटी  गहराई  दिखाई है
 ।  ग  एम  तल  को  अ  की

 मोटाई  लगभग  19  मीटर थी  ।  चौथे  कुए  में  तेल  प्राप्त  प्रथम  3  कुलों  की  तुलना  में  अधिक

 थी
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 और  जब  कि
 बम्बई  हाई  में  अब  तक  खोदे  गए

 सभी
 चारों  कुओं

 में
 प्राप्त  तेल  में

 अच्छा  बहाव  पाया  गया  फिर  भी  वहां कुछ  और  कुओं  की  खुदाई  अपेक्षित है  ताकि  संरचना

 के  संभावित  उत्पादन  का  ठीक  मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।

 न्याय  और  कम्पनी  art  मंत्रालय  दारा  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार

 आयोग  के  प्रतीक  दत  की  जांच

 *
 0908.  श्री

 बालकृष्ण
 वन् कन ना  नायक  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की
 ea

 के

 सरकार  न  एकाधिकार  तथा  fra  न्धात्सक  व्यापार  प्रक्रिया  1969

 के संबंधि त  प्रावधानों  के  अधीन  आदेश  जारी  किये  जाने  से  पुर्व  उन  के  म॑  मालय  द्वारा  एकाधिकार

 तथा  निबन्धात्मक व्यापार  प्रक्रि  या  आयोग  के  प्रतिवेदन की  और  आगे  जांच  की  जानी  हैं  ;  और

 (  )  यदि  तो  क्या  इस  जांच  के  दौरान  एकाधिकार  और  निर्बाध  श्रमिक  व्यापार  प्रक्रिया

 आयोग  को  अपने  प्रतिवेदन  का  औचित्य  सिंध  करने  का  अवसर  दिया  जाता  है
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  आर०  आयोग  दवारा

 उसको  धारा
 21  (3)  )  या  धारा  22  (3)  के  अंतगर्त  भेजे  गये  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध

 में  दी  गई  रिपोर्टों  केन्द्रीय  सरकार  इ  स  प्रकार  के  प्रस्तावों  के  विषय  में  ई  आदेश  पारित
 qq  से  प  धारा 21  (3)  या  धारा 22  (3)  की  शर्तों  में  परीक्षण  किया  जाता  है  ।

 आयोग  की  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  लक्षण  से  परामर्शी  है  आयोग  को  अपनी रिपोर्टों

 को  न्यायसंगत  सिद्ध  करने  के  लिए  कोई  अवसर  दिये  जाने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 बम्बई  हाई  से  पर  तट दूर  लिंग

 *
 009,  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  पटो लियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 (*)  सरकार  ने  बम्बई  हाई  के  अतिरिक्त  अन्य  तटद्र  क्षेत्नों  में  डीलिंग  करने  का  निर्णय

 किया है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 नई  योजना  पर  कितनी  लागत  आयेगी ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के ०  डी ०  मालवीय
 :

 से
 बाम्बे  अपतटीय

 क्षत्र  में  अन्वेषण  ण  के  आर  तक  ह  starch  ज  eer  डी  के  महाद्वीप  क्षेत्र  में
 विदेशी

 कम्पनियों
 जिनके  साथ

 इन  दो
 खामियों  में  अन्वेषण

 के
 लिये  समझौते  किये

 गयें  द्वारा  अन्वेषण
 काय॑  किया  जा  रहा है

 ।  कच्छ  की  खाडी  तथा  बंगाल  उड़ीसा  की  खाड़ी  में  खुदाई  इस  वर्ष  मानसून
 के

 बाद  आरम्भ  होने  की  आशा  है  ।

 तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 एक

 भूकम्पीय  सर्वोक्षण  जहाज  प्राप्त  कर  रहा  जो  है  महाद्वीपीय
 क्षेत्र  के

 शेष  भाग  में  क्रमबद्ध  भूभौतीय  सर्वेक्षण  करेगी  ।
 इन  शेष  क्षेत्रों  में  अन्वेषणात्मक  खुदाई

 का  निर्णय  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के  अध्ययन  के  उपरान्त  किया  जायेगा  |  स  समय

 लागत  अनुमानों  का  संकेत  देना  संभव  नहीं  है  ।
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 =.

 इंडियन  डरते  एण्ड  फार्मास्यू टिकल्त  fate  ee  TMA  बनाए  का  प्रस्ताव

 0.0
 10.  श्री  ato  ईश्वर  रे  डी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 प्रस्ताव

 कया  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  का  नये  फार्म्यूलेशन  बनाने  का  कोई
 4
 द

 यदि  तो  किन  फार्म्यूलेशन्‌ज  को
 बनाया

 जायेगा  और  किस  क्षमता  और

 पांचवी  योजनावधि में  शुरु  किये  जाने  वाले इं  डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्त्स  लिमिटेड

 के  प्रस्तावित  अन्य  विस्तार  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के०  डी०  :  से  पांचवीं  योजना

 अवधि  बेअंत  तक  आई  डी  पी  एल  का  प्र पुंज  झ्रौषधों
 के

 अपने  कुल  उत्पादन के
 60

 भाग  का  सूत्र

 बदल  करने  का  विचार  है  तथा  इस  दिशा  में  अपने  सिथैटिक  ड्रग्ज़  है  दरा बाद  तथा

 टैक्स  ऋषिकेश  में  वे  उनका  अपनी  सहयोग  संबंधी  विस्तार  करने  का  विचार  इसके

 अतिरिक्त  एक  नये  फार्मूले  यूनिट  की  स्थापना  करने  का  भी  विचार  है  ।  आशा  है  कि  परिकल्पित

 विस्तार
 के

 कार्यान्वयन
 के  साथ

 आइन्टमेंट

 के
 उत्पादन

 के

 लिए  नये  क्षमता  के  सृजन  के  अतिरिक्त  सिन्थटिक  ड्रग्स  हैदराबाद  2000  मि०  से  5200

 मि०  तक  उत्पादन  में  वद्ध  करेगा  ।  एंटीबायोटिक्स  ऋत  केश  में  वायत्स  एवं  कप्सूल  की

 क्षमता  जो  इस  समय  प्रतिवर्ष  120  मि०  वीं  योजना  की  अवधि  के  अंत  तक  दुगनी  हो  जायेगी
 इसी  प्रकार  आई  डी  पी  एल  के  नये  सुयोग  यूनिटों  में  निम्नलिखि

 त
 क्षमताओं  का  सृजन  करने

 का  प्रस्ताव  है

 ——— oe

 टब लट दस  1500  मिलियन

 किसी  50  प

 विफल  50  ग

 एम्पूल्स  50  )

 600  fo  ली०

 आयन्टमें नट  30  मी०  टन

 ee

 उपरोक्त  के  अतिरिक्त  पांचवी  योजना  के  दौरान  विस्तार  के  लिए  आई  डी  पी  एल  क ेप्रस्ताव

 में  निम्नलिखित
 का  उल्लेख  कर

 संशोधित  किया गया  है  :
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 प्रायोजना  प्रस्तावित  क्षमता  पूंजी  लाख
 रुपयों

 म  लागत

 सिंथेटिक  ड्रग्स  प्लांट  विस्तार  38  1989 से  3307  मी  ०  टन  2,190  00

 तक  विस्तार

 नियासिनामाइड  प्लांट  300  मी ०  टन  838.  00

 एन्टिवायोटिक्स  प्लांट  विस्तार  85  टन  से  120  टन  तक  820.00

 स्टैप्टोमाइसीन
 254  95  मी ०  टन  तक  10  टन

 5  दन

 डाक् सी  साइक् लीन  ———

 आई  डी  पी  एल  के  प्रस्तावित  विस्तार  कार्यक्रम  के  लिए  44.  98  करोड़  रुपये की  अनुमानित  लागत

 की  तुलना  में  पांचवीं  प  वर्षीय  योजना  के  दौरान  योजना  40  करोड़  रुपये  के  पूंजी  परिव्यय  का

 प्रस्ताव है  ।

 alae  के  कुछ  जिनका  सहयोग  संबंधी  कार्य  आई  डी  पी  एल  दवारा  शीघ्र  किये
 जाने

 का  प्रस्ताव  में  मधुमेह  मलेरिया  प्रावसादक  )
 अवरोधी

 टी०  बी०  ach  एंटीबायटिक  आदि  सम्मिलित  हैं  ।

 धनबाद  डिवीजन  में  निष्ठावान  कमंचारियों  के  पुत्रों  की  नियुक्ति

 *  911.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 धनबाद  डिवीज़न  में  कुल  कितने  रेल  कमं  चारी  ga  1974  की  रेल  हडताल
 के

 थ  दौरान
 तुतीय  श्रेणी  तर  चतुर  श्रेणी  अलग-अलग  कुल  कितने  तथाकथित  निष्ठावान  कर्मचारी

 ?

 धनवाद  डिवीजन  में  तृतीय  श्रेणी  के  संवर्ग  में  निष्ठावान  कर्मचारियों  के  किन-किन

 पुत्रों  और  आश्रितों  की  सीधी  नियुक्ति  की  गई  और  यह  विशेष  सुविधा  दिये  जाने  का  क्या

 आधार है  ;  और

 आ

 1974  की  हड़ताल  के  दौरान  तथा  उसके  बाद  कितने  स्थानीय

 अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लोगों  को  तूतिया  तथा  ade

 पदों  पर  नियुक्त  किया  गया
 ?

 रेल  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  बटा  श्रणी  11  के  9,001  शौर  श्रेणी  IVa

 16,349  कर्मचारियों  में  से  श्रेणी  है है  के  7,934  और  श्रेणी के  11,372  कर्मचारी  वफादार
 रहे  ।

 धनबाद  मण्डल  के  वफादार  रेल  कर्मचारियों  के  लगभग  91  आश्रितों को  अब  तक

 तीसरी  श्रेणी  के  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  है  क्योंकि  हिंसा  कौर  डराये  धमकाये  जाने  के  वाबजूद

 भी  कर्मचारियों  ने  alan  के  प्रति  अतुल  निष्ठा  दिखायी  ;  किन्तु  उनके  नाम  तत्काल  उपलब्ध  नहीं
 |

 श्रेणी  111
 के  पदों  पर  नियुक्त सभी  91  व्यक्ति  उन  रेल  कर्मचारियों के  आश्रित  हैं

 जो  उसी  क्षेत्र में  काम  जातियों के  कर्मचारियों  से  तीन  आवेदन  पत्र  मिले  थे करते हँ  ।  अनु

 जिनमें  से  दो  को  तीसरी  श्रेणी  के  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  है  att  अनुसूचित  जनजाति  के
 चारियों  से  अभी  तक  कोई  आवेदन  ca  नहीं  प्राप्त हुआ  है  ।
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 arena  ऐ हिल्‍ला  t  anal  रखे  कुकिंग  ta  सिलेंडरों  का  फटना

 012.  श्री  राशि  भूषण  :

 श्री  आर०  वी  ०  स्वामीनाथन  :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1975  के  दूसरे  सप्ताह में  सराय  रोहिला  शर्टिंग  यार्ड  में
 850  से  अधिक

 कुकिंग  ta  सिलेंडर  फट  गये  थे  और  इसके  भयानक  आग  लग  गई  थी  ;

 यदि  तो  इस  दु  घंटना  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  आहत
 eu ren  हड  और

 इस  दुर्घटना  के  शिकार  हुए  लोगों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राजय  मंत्री  सम्मान  झा फो  कुरेशी  )
 :  845  गेस  सिलिंडरों  में

 आग  लगने के  कारण  10  1975  को  विस्फोट  हो  गया
 था  |

 कोई  मरा  नहीं  लेकिन  एक  रेल  कर्मचारी  सहित  5  व्यक्ति  घायल  हो  गये  थे
 ॥

 घायल  व्यक्तियों  को  क्षतिपूर्ति  का  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  है
 ।

 रेल
 कर्मचारियों

 को  उनकी  झुग्गिया  क्षतिग्रस्त  होने  के  कारण  3,600  रुपये  का  अनुग्रह  भुगतान
 किया

 गया है  ।

 सियालदाह  डिवीजन  में  ई०  एम०  य०  सारी  डिब्बों  )
 की  हालत

 *
 913.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  9  1975  के  वासुमती  कलकत्ता  डेली

 के  प्रथम  पृष्ठ  पर  प्रकाशित  फोटो  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  सियालदह
 डिवीजन  में  लगभग  सभी  ई०  एम०  यू०  सवारी  डिब्बों  की  हालत

 नह  @  |

 सियालदह डिवीजन  में  ऐसे  कितने  ई०  एम०  0.0  सवारी  डिब्बे  हैं  जो  ठीक  हालत  में

 है  ;  और

 जनता  के  आराम  के  लिए  सभी  Fo  एम०  यह  सवारी  डिब्बों  को  कब  तक  ठीक  हालत

 में  कर  दिया  जायेगा ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  जी  हां  ॥

 और  56  रेकों में  से  47  रेक  ठीक  हालत  में  हैं  और  9  रोक

 भारी  आवधिक  श्रावक-हाल  तथा  विशेष  मरम्मत  के  लिए  सर्कुलेशन  में  हैं  ।

 समाज-विरोधी  तत्वों  की  शरारत भरी  गतिविधियों  के  परिचालन  के  दौरान

 उपस्कर  को  भारी  क्षति  हो  जाती  है  ।  जब  सवारी-डिब्बे कारखानों  अथवा  शेडों  को  भेजें

 जाते  तब  इस  प्रकार  हुई  क्षति  का  काफी  हद  तक  परिशोधन  कर  दिया  जाता  है  बिलों

 गाडी  के  डिब्बों  को  जनता  के  इस्तेमाल  के  लिए  अच्छी  हालत  में  रखने  के  लिए  निरन्तर

 प्रयास
 किया

 जाता  है  ate  विशेष  अभियान चलाये  जाते  हैं  ।
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 उडीसा  में  पारादीप  za  रक  संयंत्र  की  प्रगति

 *914,  श्री  अजन  ठो  :
 क्या

 पेट्रोलियम  fat qa  पत्नी  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 (*)

 उडीसा में  पारादीप  में  एक  उं  रक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  मामले में  अब  तक  कितनी

 प्रगति  हई ई  है  ;  और

 उक्त  संयंत्र  में  कब  तक  उत्पादन  आंरभ  होने  की  सम्भावना

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री
 के०

 डी०  कौर  )  प्रायोजना

 का  सरकार  दुबारा  सिद्धान्त  रुप  में  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  वित्तिय  अन्य  प्रबन्ध

 की  व्यवस्था  पूर्ण  हो  जाने  के  पश्चात्‌  इसे  कार्यन्वित  किया  जायेगा  ।

 मास  ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज  द्वारा  बिना  अनुमति  के  उत्पादों  al  बनाया  जाना

 8678.  नानूभाई  एन०  पटल :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  में  सस  ग्लैक्सो

 रेट्रीज  (  )  fare  zara की  गयी  अनियमितताओं के  बारे  में
 8  1975 के  अतारांकित

 प्रश्न fo  5366  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  zara  दी  गई  सूचना  सही  नहीं  है  ;

 यदि  तो  कया  हमास  ग्लैक्सो  लेवोरेट्रीज  लि०  cara  बिना  स्वीकृति

 के /श्रौद्योगिक के बीजक  लाइसंस
 के

 बहुत  से  उत्पाद  बनायें  जा  रहे  हैं  और  यह  फर्म

 अधिक

 राशि/कम

 राशि

 के  बीजक  बना  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  फ  मं  दवारा  इस  देश  से  बाहर  ad  धनराशि

 tot area

 े

 at  में  देशके  निगों  बौर  विनियमों  का  दत्त  पत

 करके  लिए  फर्मे  के  विरुदूध दं  नात्मक

 कार्यवाही  करने  का
 है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  से

 सुचना  एकत्र
 की

 जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 Quality  of  Sunlight  Soap

 8679.  Shri  G.  C.  Dixit  Wil!  the  Mirister  of  Petraleum  and  Chemicals
 be  picased  to  state

 \a)  whether  the  quality  of  the  Sunlight  soap  presently  available  in  the  market
 is  far  inferior  to  that  manufactured  earlier,  though  its  price  has  been  increased;

 (b)  whether
 Governm:

 ‘nt  propos ह  wpe  to  conduct  an  enquiry  into  the  matter  and  to
 issue  directive  to 5  ap  manufacturers  to  produce  the  same |  yy  lity  soap.as  was  produced
 previously ;  and

 प्  if  so,  th  reasons  for  delay  in  this  regard  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals
 (Sh  ri  Cc.  Majhi)  (a)  There  hasbeen  no  report  of  deterioration  in  the

 quality  of  sunlight  soap  after  the  lifting  of  the  informal  control  on  prices  in  September,
 1974-  On  the  other  hand  according  to  M/s.  Hindusthan  Lever  the  quality  of

 Sunlight  soap  has  improved  as  there  has  been  काम  in  TFMcontent  and  the

 soap  conforms  to  1.5.  [.  Specification.

 (9)  &  (८)  Do  not  arise

 सलाया  में  तट दूर  मीनल  का  निर्माण

 8680.  श्री  सी०  Fo  चर्द्रप्पन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कर्मो

 करेंगे कि

 दा  ह  टट  लर

 ताह  कलान

 ए

 हर  है  हग

 रत

 भाग पाइपलाइन  पद्धति  का  निर्माण  art  समयावधि  के  अनुरूप  चल  रहा  है

 )  afe  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  और  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और

 (7)
 इस  कायें  की

 मूल
 अनुमानित  लागत  क्या  थी  कौर  इस  समय  इसकी  अनुमानित  लागत

 कितनी है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  से  अपतटीय

 टर्मिनल  तटीय  टर्मिनल  तथा  सलाया-वीरमगाम  कोयली  पाइलाइन  को
 1  1977

 तक  विस्तृत  कोयाली  शोधनशाला  कौर  1978  के  मध्य  तक  मथुरा  शोधनशाला  के  आरंभ  होने

 से  पहले  पूरा  करने  के  लिए  50  करोड  रुपये  के  विदेशी  स  घटक  सहित  लगभग  120  करोड़

 रुपय  की
 कुल  लागत  सरकार  सवारी  अगस्त  1973  में  स्वीकृति  दी  गई

 थी  ।  अनुमानित
 लागत

 उपस्कर  सामग्री  आदि  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  लागत  के  अनुमानों
 में

 पर्याप्त  वृद्धि  हो  गई

 1974  में  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  68.  58  करोड़  रुपये  के  विदेशी  मुद्रा  संघटक  सहित  इन

 सुविधाओं  पर  188.  16  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  ।  आयातित  अशोधित  तेल
 को  लागत  में  तीब्र  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखकर  वीरहमगाम  मथुरा  क्षेत्र  के  पाईपलाईन  सहित  मथुरा
 शोधनशाला  के  पुरे  होने  का  निश्चित  समय इस  समय  सरकार के  गीक्षणाधीन  है  ।  सलाया
 वीरमगाम  कोयाली  क्षेत्र  की  पाइपलाइन  सहित  अपतटीय  विस्तृत  कोयाली
 जो  अब  1977  के

 मध्य  तक  आरंभ  हो  जाएगी  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  निश्चित
 समय  में  होने  पेश  की  संभावना है  ।

 friar  ज  जर  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  का  मैकनिल  एण्ड  बरी  लिमिट  कलकत्ता

 के  सथ  एकीकरण

 8681.  शना  श्रीकिशन  मो  दी

 शो  अनादि  चरण  दास  :

 पा  fata,  न्याय  ओर  कम्पनी  gre  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  विलियमसन मेजर  ए  ड  कम्पनी  कलकत्ता  का  मैकनिल  एंड  बेरी  लिमिटेड

 कलकत्ता  के  साथ  गलत  ए  की करण  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इन  दो  कम्पनियों के  ए  से  एकीकरण  पर  कोई  निगरानी  रखी  गई  थी  ?
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 fafa,  उपाय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  a  उपमंत्री  वज़ारत  बरुआ )  तथा
 एकीकरण  कम्पनी  अधिनियम  1956 की  धारा  391/394  के  अंतगर्त  कलकत्ता  उच्च

 न्यायालय  द्वारा  तथा  एकाधि कार  एवं  निबंधकारी  व्यापार  प्रथां  1969  की  धारा  28

 में
 उल्लिखित

 ant  दर्श
 क  सिद्धांतों को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  अधिनियम  की  धारा

 23  (2) के

 अंतिम
 त  केन्द्रीय सरकार  दरा  अनुमोदित  की  गई  थी  ।  गुणावगुण  के  आधार  पर  एकीकरण

 का

 अनुमोदन  करते  समय  एक  निबंधन  लगाया  गया  है  इस  एकीकरण के  प्रभावी  होने  की  तारीख

 से  दो  ag  की  अवधि  के  इस  सम्मेलित  कम्पनी  में  विदेशी  हिस्सेधारिता  कम  करके  27.  53

 प्रतिशत करनी  होगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  बिन  उद्योग  के  पास  पड़े  लिखित  क्रयादेश

 8682.  लौटना  उरांव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बं  गाल  में  वैगन  उद्योग  के  पास  गत  तीन  ag  से  वैगनों के  कई  क्रयादेश

 पड़ हू  ;

 यदि  तो  उद्योग  के  पास  वैगनों  के  लिये  अबतक  लम्बित  पड़

 क्र या देशों  का  ब्यौरा  कया  है  और  इन  एककों  दुबारा  एकक-वार  की  गई  सप्लाई  का  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  वैगनों  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  गया  है  जिसके  कारण  यह  एकक

 ware

 को  gta  नहीं  करना  चाहत े;

 यदि  तो  एकक वार  अबतक  की  क्या  स्थिति  -  और

 उद्योग  द्वारा  उत्पादन  बनाए  रखने  के  लिये  और  उद्योग  को  बचाने  के  लिये  उनके
 म

 मालय
 दूवारा इस  बारे  में  क्या  काय  वाही  की  जा  रही  है

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  और  जी  हां  ।  एक  विवरण  संलग्न

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल॑०  टी०  9630/75]

 जी  लेकिन  माल  डिब्बा  उद्योग  ने  यह  अभ्यावेदन  किया
 है

 कि  1973

 के  आखिर में  कौर  1974  में  मुद्रास्फीति  के  कारण  तयशुदा  माल डिब्बा  ठेकों  की  et TA

 हो  गयी है  ॥

 अर
 ठे  के  तय  हो  चुके  हैं  ‘site  अलाभकर  हो  गये  बताये  जाते  हैं  उन  से  सम्बन्धित

 fe
 मतों

 क
 उपयुक्त  परिशोधन  के  माल  दीयों  उद्योग के  अभ्यावेदनों पर  विचार  करने के

 निमित्त रेल  उद्योग a  सिविल  सप्लाई  मंत्रालय  तथा  वैगन  इंडिया  लि०  के

 मति निधियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गयी  है  ।

 कानपुर  स्टेशन  पर  साइकल  स्टड  के  केके  लिए  निविदा

 8683.
 श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  र  रेलवे  स्टेशन  पर  गिर्द  शेडਂ  तथा
 शेड

 के
 साईकल  स्टैंड  के

 ठेकों  के

 लिए  10  1974  किम  किन  व्यक्तियों ने  निवास  दी  तथा  प्रत्येक  निविदा  करनेवाले
 ने  क्या  देर
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 —  ——

 खोली  जानेवाली  तिथि  a  90  दिन  तक  के  लिये  अनिवार्य  थीं  ;
 क्या  ठेकों  की  सामान्य शर्तों

 के
 अनुसार  विभिन्न  व्यक्तियों  gare दी  गयी  दरें  निविदाय

 क्या  वर्तमान  ठेकेदारों  जो  निविदाओं  में  उच्चतम  दर  लेने  वाले  ठेकेदारों की  दरों

 से  बहु
 त

 कम  लाईस
 स

 शुल्क  दे  रहा  लाभ  पहुचाने  के  उद्देश्य  से  निविदाओं
 को

 अन्तिम  रूप  देने

 में  विलम्ब  किया  गया  था  ;  a

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्री
 बटा

 रेल  मंत्रालय  A  उपमंत्री  श्र
 \  att  बूटा

 :  निम्नलिखित  सात  टेंडर  प्राप्त हुए  थे

 त्  ——

 पार्टी  का  नाम  टेंडर  में  उल्लिखित

 सरू ७

 1,31,000  00 म०  एम०  डी०  एण्ड  कानपुर

 म०  रजा  एण्ड कं  ०,  कानपुर  1;  29,000  00

 श्री  मोहम्मद फरीद  कानपुर  99,999  99

 Ho  निरंकारी  इंजीनियरिंग  कानपुर  87,050  00

 श्री  कुदरत  कानपुर  82,000  00

 77,101  00 Ho  पाटला  कानपुर

 श्री  मोहम्मद  कानपुर  98,700  00

 जी

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 औषधि  विकास  परिषद  का  गठन

 8684.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 चौथी
 योजना  में  औषधि  विकास  परिषद  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  थे  |

 क्या  इसका  नियंत्रण  विदेशी  औषध  उद्योग  द्वारा  किया  जाता  था  क्योंकि  उक्त

 देश  में  औषधियों  के  उत्पादन  तथा  बिक्री  का  नियंत्रण  कर  रही  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  सदस्यों  को  विकास  परिषद  से  हटाने  का  है  जिनकी  फर्मों

 ने  औद्योगिक  विकास  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  भारतीय  औषध  के  हित  में  सरकार  का  विचार  उक्त  भेदभाव को

 समाप्त करने  का  है
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 लाए  या  व्

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  साझी )  :
 से विवरण पत्न  1,  11  और  111  जिनमें  औषध  और  भेषज  के  लिये  विकास  परिषद  का  17-8-  1968 |

 10-9-1971  और  वीं
 मान

 स  रचना  दिखायी  गयी  समान
 में  रखा

 देखिए  संख्या  एल०

 औद्योगिक  और  1951  की  धारा  (  1)  के  अनुसार  केन्द्रीय

 सरकार  अधिसूचित  आदेश  द्वारा  किसी  अनुसूचित  उद्योग  अथवा  अनुसूचित  उद्योगों

 के  किसी  समूह  के  लिये  विकास  परिषद  कहलाये  जाने  वाले  व्यक्तियों के  निगम  की  स्थापना  कर

 सकती  है  ।  जिसमें  ऐसे  सदस्य  शामिल  होगे  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  विचार  से  :

 (1)
 अनुसूचित

 उद्योग  अथवा
 अनुसूचित

 उद्योगों  के

 समूह

 में  औद्योगिक  उपक्रमों के  मालिकों

 की  देख-रेख  करने  में  समर्थ  व्यक्ति

 (ii)  अनुसूचित  उद्योग  अथवा  अनूसूचित  उद्योगों  के  समूह  के  तकनीकी  अथवा  अन्य प पहलुओं

 संबंधित  मामलों  का  विशेष  ज्ञान  रख  ने  वाले  व्यक्ति  है  ;

 (11)  अनुसूचित  उद्योग  अथवा  अनुसूचित  उद्योग  समूह  के  औद्योगिक  उपक्रमों  में  नियुक्त

 व्यक्तियों के  हितो  की  देख-रेख  करने  में  समर्थ  व्यक्ति है  ;  और

 (iv)
 वे  ठ

 जो  उपरोक्त  श्रेणी  यों  से  संबंध  नहीं  है  तथा  जो  अनुसूचित  उद्योग  अथवा

 उद्योगों  के  समूह  द्वारा  निर्मित  अथवा  उत्पादित  माल  के  ग्राहकों  के  हितों
 की  देखरेख  करने  में  सम  पर  है  ।

 समिति  का  उक्त
 के  अंतगर्त  प्रत्येक  2  वर्षों  के  पश्चात  जसा  कि  उपर  बताया  गया

 सदस्यों  के  रुप  में  प्रतिनिधियों  सहित  गठन  किया  जात  है  परिषद  को  सदस्य नियुक्ति  की  तिथि

 से  ए  सी  अवधि  के
 लिये  पदासतीन  रहेगा  जो  कि  2  वर्ष  से  अधिक  न

 जैसा  कि  नियुक्ति
 आदश

 में  निर्दिष्ट  किया  जाय  और  वह  पुनः  नियुक्ति  के  लिये  पात्र  होगा  ।

 वर्त  मान  विकास  परिषद  का  गठन  करते  समय  पैरा  35  लोक  में  निहित डी
 जीटीडी  प्राकलन  समिति  की  सिफारिशों  को

 भी
 ध्यान  में  रखा  गया  था  ॥

 हालत  नेपाल  का  स्टोर  करन  के  लिय  उद रक  उपयोग  की  अनभमटदि

 8685.  श्री  जो०  also  कृष्णन  :  कया  aait  लियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  कथा  का  स्टोर  करने  के  लिये  रक  उद्योग  की  अनुमति

 देने  का  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  किन  परिस्थितियों  में  लाया  गया  है

 कया  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  उद्योग  को  पर्याप्त  ऋण  देने  का  निर्णय  किया  है
 ञ

 यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  at  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी  ०

 पी०  :  से  इस
 सम्बन्ध  4

 को  नाक्सा  में
 प्रश्न  ०  2121 के  दिए  गए

 उत्तर  को  देखने  की  कृपा  करें
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 eee

 जनजातियों को  कानूनी  सहायता

 8686.  श्री  के०  प्रधान  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काब  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 )  जनजातियों  को  कानूनी  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  चालू  वित्तीय  aw  में  कितनी

 धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ;

 +
 क्या  उक्त  आबंटन  राज्यवार  किया  जाता  2

 गत  वर्ष  कितनी  धनराशि  aa  को  गई  थी  गौर

 इससे  कितने  व्यक्तियों  का  लाभ  हुआ
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  सरोजिनी

 से  )  जानकारी  मह  मंत्रालय  से  इकट्ठ  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 Wagons  for  transportation  of  oranges  and  vegetable  from  Nagpur  and  its
 adjoining  stations

 Shri  Ram  Hedaoo 8687  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  railway  wagons  are  not  available in  sufficient  number  and  on  a  reg-

 gular  basis  for  transporting  oranges  and  vegetables  from  Nagpur  and  its  adjoining
 and stations ;

 (b)  the  action  being  taken  to  remove  this  difficulty

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)

 (a) No.

 (b)  oes  not  arise

 उड़ीसा  में  बाँसपोर-जगपुरा  रेलवे  लाइन  के  लिए  आवंटित  राशि  पर्याप्त  होना

 8688.  ्रो  श्याम  सन् दर  महापात्र  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बाँसपोर-जगपुरा  रेलवे  लाइन  के  लिये  बजट  में
 |  लाख  RT |  की  राशि  का

 आबंटन  पर्याप्त  1

 क्या  सरकार  का
 a

 ee  ताकि इस

 संबंध  में  किया  जानेवाला  निर्माण  कार्य  उद्देश्य  के  अनुरुप  हो

 उड़ीसा में  इस  समय  कुल  कितनी मील  रेलवे  लाइन  हैं

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा  :  निधि  की

 बहुत

 सीमित  उपलब्धता  को

 देखते  हुए  चालू  वर्ष  में  केवल  नाम-मात्र  निधि  का  आबंटन  किया  गया

 यह  विचाराधीन  है  1

 -3-1974  को  उड़ीसा  में  we च्  लाइन  की  माग॑  किलोमीटर  दूरी  1960  किलो

 मीटर  !
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 (Saka)

 राष्ट्रीय  हित  के  लिए  cag  लाईनों  की  दलील  पर  रेलवे  लाईनों  का  निर्माण

 8689.  श्री  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  गत  दस  वर्षों  के  दौरान  इस  दलील  पर  नई  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण

 किया है  कि  ये  राष्ट्रीय  रेलवे  लाइनें  हैं  अथवा  इनका  निर्माण  राष्ट्रीय  हित  में  किया  गया  है
 ;  और

 {
 \  यदि  तो  ऐसी  रेलवे  लाइनों के  नाम  क्या  है  तथा  लाइनोंਂ  लाइन्स  )

 की  ठीक  ठीक  परिभाषा  क्या  है  जिसको  इन  मामलों  के  बारे  में  निर्णय  लेते  समय  ध्यान  में  रखा  गया

 था  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  fue)  और  भारतीय  रेलें एक
 सरकारी

 राष्ट्रीय  हित  में  किया  जाता  है  और  व  सब  राष्ट्रीय उद्यम  हैं  और  तमाम  लाइनों  का  निर्माण  उनके  द्वारा

 लाइनें  एक  विवरण  संलग्न  हैं  जिसमें  दिखाया  गया  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  में  (1964-65 से

 1974-75  कौन-कौन  सी  नयी
 लाइनें  पूरी  हुई

 और  यातायात  के  लिए  खोली  गयीं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संखया  एल०  टी०  9632/75]

 Conductor  on  Duty  in  Jayanti  Janta  Train

 8690.  Shri  M.C.  Daga :
 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 a)  whether  Government  are  aware  that  there  is  only  one  conductor  on  duty

 in  the  Delhi-Ahmedabad  Jayanti  Janta  train  with  which  two  three  tier  coaches  are

 attached  between  Ajmer  and  Ahmedabad;

 (b)  whetuer  the  trains  stop  for  two  to  three  minutes  enroute  and  the  passengers
 are  unable  to  coatact  the  conductor  as  a  result  of  which  they  are  deprived  of  certain

 facilities  ;  and

 (Cc)  whetner  ther  is  one  conductor  on  duty  in  every  three-tier  coach  in  other

 trains  and  if  so.  the  reasons  why  the  passengers  travelling  by  the  Jayanti  Janta  train

 from  Ajmer  to  are  deprived  of  this  facility ?

 The-Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)
 Yes.  There  isonly  one  Travelling  Ticket  Examiner  manning  the  two  3-tiersleeper

 coaches  attached  between  Ajmer  and  Ahmedabad  on  Jayanti  Janata  Express.

 (b)  No.  As  the  coaches  are  vestibuled,  it  is  possible  for  the  passengers  of  one  coach
 Travelling  Ticket  Examiner  even  if  he  is  in  the  other  coach.

 (c)  On  all  trains  each  non-vestibuled  II  class  sleeper  coach  is  manned  by  one
 Travelling  Ticket  Examiner  and  in  case  of  vestibuled  sleeper  coaches,  two  sleeper
 coaches  are  manned  by  one  Travelling  Ticket  Examiner.

 उच्च  ग्रेड  fad  जाने  अथवा  दर्जा  बढ़ाने  योग्य  पद

 8691.  श्री  एम०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 रेलवे  में  मं  चोरियों  और  अधिकारियों  की  उन  श्रेणियों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  लिए

 तीसरे  वेतन  आयोग  ने  आंशिक  अथवा  पूरे  तौर  उपर  उच्च  ग्रेड  दिया  जाने  अथवा  दर्जा  बढ़ाने  की
 सिफारिश की  है  ;
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 इनमें
 से

 किन-किन  श्रेणी  थों  में  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार
 एक

 तारीख  निर्धारित  करेगी  जिससे  gt  सिफारिशों
 को  और

 भावना  में  क्रियान्वित किया  जायेगा  ;  और

 यदि  तारीख  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  faz)  और  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 और  आशा  है
 कि

 तीन  चार  महीने  में  कार्यान्वयन  पुरा  हो  जाएगा

 विवरण

 रेलों  के  कर्म चोरियों अर  अधिकारियों  के  पदों  की  वे  प्रमख  कोटियां  जिनके  लिए  तीसरे  aaa

 आयोग की  सिफारिशों  में  आंशिक या  पूर्ण  रूप  से  ऊंचे  ग्रेड  का  आवंटन या  ग्रेड  का  उन्नयन

 शामिल है  ।

 अधिकारियों चोरियों  की  कोटि  कार्यान्वयन हुआ  नहीं
 डा

 उच्च  ग्रह  का  आवंटन

 1  मह

 i  अनिमा  To

 3  स्वास्थ्य  कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  1

 रेलवे  बोझ  )

 वरिष्ठ उप  महाप्रबंधक

 मुख्य  प्रशासनिक  महानगर  परिवहन

 परियोजना
 ति

 और

 मद्रास  हा

 मुख्य खनन  सलाहकार  हा

 रेलवे  स्टाफ  बड़ौदा

 संयुक्त  निदेशक  और  नहीं

 10  आधिक  सलाहकार  क  नहीं

 11  रासायनिक  और  धातुकर्मी  °  हा

 12  मण्डल  चिकित्सा  अधिकारी  जी  ai
 |

 13.  सहायक  चिकित्सा  अधिकारी  कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  ॥

 14  सहायक  लेखा  अधिकारी  हा

 15  कारखाना  अधीक्षक  हा
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 अधिका क्यों  क  कोटी  कार्यान्वयन  हुवा  या  नहीं

 16.  लोको  फोरमैन  ह  कार्यान्वित  किया  जा  डा  ड

 17.  मुख्य  नियंत्रक  मुख्यालयों  और

 मण्डलों

 18.  नियंत्रक  स्टेशनों  पर  )  हा

 बिजली  नियंत्रक  ग्रेड

 20.  स्टेशन  अधिक्षक  )  |  नहीं

 21.  मख्य मास्टर
 आंशिक  )  नहीं

 22.  शंटिंग  मास्टर

 3.  महाप्रबंधक के  आशलिपिक

 24.  मुख्य  अनुसन्धान  सहायक

 25.  काजोल  आपरेटर

 सिलेक्शन  get  को  लागू  करना  :

 26.  स्थायी  सेवाओं  में  अवर  प्रशासनिक ग्रेड

 अधिकारी  e

 27.  अधिक  छपाई गौर  लेखन  सामग्र

 28.  दन्त  चिकित्सक  क

 29.  रेलवे  ale  सचिवालय में  आश  लिपिक

 30.  स्वास्थ्य  निरीक्षक

 31.  औषधि  विज्ञानी

 32.  रेडियोग्राफर  e  e  e

 3.  मुख्य  उच्ज  और  माध्यमिक

 e  e  e  चक

 34.  प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षक

 स्नातकोत्तर  शिक्षक  e

 36.  मुख्य  अध्यापक मिडिल  at  थके

 37.  प्रायमरी स्कूल  शिक्षक
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 लिखित  उत्तर 16  1897  )

 अलीपुर-दोहाई  तथा  तिन  पुलिया  स्टेशनों  के  बीच  खानपान  व्यवस्था

 सबंधी  ठ  केदार

 8692.  को  रोबिन  ककोटी  :  कया  रेत्य  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  तथा  आसाम  राज्य  में  पड़ने  वाली  उसकी  शाखाओं
 में

 or

 ear

 बीन

 आने  वानी  प्लेक

 a

 तथा  रेने  स्टेशन  पर  खानपान  व्यवस्था सम्बन्धी  के  नाम  तथा  उनके  घर  के  पते  क्या  है

 उपरोक्त  ठेकेदार  किन  किन  तिथियों  से  काम  कर  रहे  हैं  :  और

 पूर्वोत्तर  प्रदेश  के  स्थानीय  लोगों  से
 1973-74  और  197  4-7

 वर्षों  के  लिए  खानपान
 व्यवस्था  सम्बन्धी  ठेके  के  लिए  कुल  कितने  आवेदन  ya  प्राप्त  हुए

 ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  बूटा  (=)  और
 एक

 विवरण  संलग्न  |

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  स्थानीय  लोगों  से  1973-74  1974-75 के  वर्षों  में  खानपान
 सम्बन्धी  ठेकों  के  avert के  लिए  35  कौर  76  आवेदन  पत्न  प्राप्त हुए  थे

 विवरण

 स्टेशन का  नाम  के  घर  का  पता  कब  से  काम

 कर  रहा है

 3

 ee ns

 डिब्रूगढ़  टाउन  श्री  एस०  डी०  डाकघर  असम  1-12-69

 को  एसके  डाक बर  तिनसुखिया  fears  1-4-66 जि०  तिनवुखिपाजंठ

 श्री  जे०एन०  डाकघर  डिब्रूगढ़  1-4-69

 सियालगडी  थ  ०  श्री  डाकघर  जिला  1-71

 शिवसागर

 नरियानी  श्री पी०  सी०  डाकघर  जिला

 शिवसागर  1-11-68

 श्री  ए०  कठ  डाकघर  जिला  '  21-11-68

 ् शिवसागर

 a  मेसर्स  कमलादेवी  ै  1-1+74

 सारथी  लाल  डाकघर  जिला

 असम
 न

 लीडिग  जंक्शन  मैसर्स  घोष  एण्ड  डाकघर  जिला  1-4-66

 नौगांव
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 लर्माडग  जंक्शन  मैसेज  सल  1-4-66 किया  ह  एण्ड  क ०  3

 जिला  नौगांव

 लर्माडग  ज॑  टशन  मैक्स  कमलादेवी  पंडित  सारथी लाल  1-  4-67

 जिला  नौगांव

 लोअर  हाफ्लांग  जमीन  घोष  एण्ड  क  ०  जिला  1-  4-66

 नौगांव

 5-10-76 लोअर  हाफ्लांग  श्री  बी०  आर०  डाकघर  जिला

 शिवसागर

 ब
 पु

 1-4-  66
 श्री

 मनोरा
 जन  डाकघर

 जिला  कछार

 श्री  ए०  कछ  जिला  कछार  1-4-  66

 श्री  बी०  ए  न०  घोष  डाकघर  जिला  कछार  1-  9-66

 सिलचर
 श्री  के

 ०  एन०  डाकघर
 15-11-65

 जिला  कछार

 करीमगंज  मेद मैक्स  गोहाटी  कैटरिंग  इम्पलाई  कोऑपरेटिव

 सोसायटी  गोहाटी

 मैसेज  सानिया  ट्रेडिंग  एण्ड  कं
 ०  डाकघर

 जिला  नौगांव

 रँगिया  ot  टशन  श्री  एच०  आर ०  डाकघर  जिला  1-10-67

 कामरुप

 रंगापाड़ा  धर  क
 श्री  तपेश्वर  डाकघर  रंगापाड़ा नाथ॑  जिला  1-  10-68.

 दिमाग

 1-  1-7 are  लखीमपुर  ,  श्री  चम्पा  गोलाई  ATA

 जिला  लखीमपुर

 बारपेटा  रोड  श्री के  ०  एल ०  डाकघर  2-8-68

 जिला  कामरुप

 सोमयोग  e  छोटालाल  डाकघर  जिला  काम  रुप  1-  5-70

 वोगाईगांव  श्री  पी  ०  जी०  जिला  गोपालपाड़ा  1-  2-69

 न्यूरो  गाई गांव  चक  श्री  पी०  डाकघर  जिला  गोपाल  11-466
 पाड़ा

 फकीरा ग्राम  श्री  बी०  डाकघर  1-  5-68.

 गोपालपाड़ा

 *
 उपलब्ध नहीं  है  ।
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 a

 विभिन्न  जोनों  के  ऊपरी  रेल  पुल  और |

 8693.  शी  ०
 सुर्य  नारायण  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 \
 31  1975

 को  समाप्त  हुए  गत  तीन  वर्षों  में  राज्य  सरकारों  ने  विभिन्‍न  रेलवे
 जोनों में  कितने  उपरी  पुल  और  निचले  पुल  प्रस्तावित  किये  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्या  काय  वाही  की
 ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  बूटा  fag)  :  ()  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हूं  और

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 बांदा  लखनऊ  एक्यग्रेप  से  भरी  हुई  पिस्तौलें  ल  जाते  हुए  युवकों  का  गिरफ्तार
 किया  जाना

 8694.  श्री  करके  जाज  :  क्या  र  ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या 4  1975  को  बांदा  एक्सप्रैस  के  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  से  पुलिस
 द्वारा  भरी  हई  पिस्तौलें  रखने के  आरोप में  दो  यवकों को को  गिरफ़्तार  किया  गया  श्र

 क्या  डाकुओं  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  अन्य  मार्गों  पर  भी  इसी  प्रकार  की

 सकता  व्यवस्था  की  गई

 ल॑  कॉलेज म॑  उप  मंत्री  बूटा  जी  नहीं  ।  10-2-75  फो  7/8

 109  डाउन डाकिया  का  ए  क  शिरोह  जो  eat  रीवोलवरों  ak  ale  की  खडों  से  लेस

 एक्सप्रेस  )  के  दूसरे  दर्जे  के  एक  डिब्बे  में  घुस  गया  कौर  2  यात्रियों पर  आक्रमण  करने
 के  बाद  लगभग  56,470  रु०  के  मूल्य  की  नकदी  कौर  अन्य  सामान  लूट  कर  ल  गया  ।  निर्वात को

 समाप्त  करने  के  बाद  वे  बच  निकले  |  सरकारी  tag  पुलिस  की  सशस्त्र  गाद  जोकि  गाड़ी  में

 चल  रही  उनका  पीछा  किया  लकिन  वे  किसी  भी  अपराधी  को  न  पकड़  सके  ।  बाद  में  पुलिस
 ने  एक  अपराधी  को  गिरफ्तार  कर  लिया  ।

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  द्वारा  सभी  मार्गों  पर  अधिकतम  सतकंता  रखी  जा  रही  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  छिद्र  काय

 8695.  श्री  वीरभद्र  fag  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  सरकार का  विचार  निकट  भविष्य  में  पश्चिम  बंगाल  के
 किसी  भाग में  छिद्रणकाय

 आरम्भ  करने  का  है  शर

 यदि  तो  fea  रत्नों में  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्र  |  सी  ०  पी०  :  कौर

 तेल  तथा  प्राकृतिक गैस
 आयोग

 ने
 तीन  जिनमें से  एक  वाक तला  तथा  गलसी  में

 को  ब्यान  हेतु  रखा  इस  वर्ष के  दौरान  aaa स  रचना  पर  ard  आरम्भ किये  जीने

 की  आशा
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 अलीपुर  द्वार  डिवीजन  सामन्त  के  वफादार  कर्मचारियों

 को  प्रोत्साहन

 8696.  श्री  बी०  के ०  दास  चौधरी :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वोत्तर
 सीमान्त र  लवे  के  अलीपुर  द्वार  डिवीजन  में  वर्ष  1974  की  रेलवे  की  हाइ ़ताल में  प्रशासन  कौर  र  लवे

 प्राधिकारियों
 की

 सहायता  करने  के  कारण  प्रोत्साहन  के  रूप  में  जिन  कर्मचारियों  को  पदोन्नत

 किया  गया  है  उनकी  संख्या  तथा  उनके  नाम  क्या  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  fas)  :  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  अलीपुरदुआर  मण्डल

 तीसरी  श्रेणी  कितनी  ate  चौथी  श्रेणी  के  एक  कर्मचारी  को  1974  की  हड़ताल  के  दौरान

 वफादारी  से  काम  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  मे  पदोन्नत  किया  था  ।  इन  का  विवरण  इस

 प्रकार  है  :--

 कि
 तो री  श्रेणी  कमेंट्री

 1.  श्री  शचीन्द नाथ  मुख्य  लिपिक  से  कार्यालय  अधीक्षक  ।

 2.  श्री  डी०  जी०  प्रधान  लिपिक  से  मुख्य  लिपिक  ।

 3:  श्री  चन्दन  अवर  लिपिक  से  प्रवर  लिपिक  ।

 चौथी  य  णी  कर्मचारी

 1.  श्री  बी०  पोर्टर  से  ब्र कू समन  ।

 तुगलकाबाद  रेलवे  are  में
 पेट्रो  लियम

 गेस  में  जाने  वाले  बंगलों  में  आग  लगना

 8697.  श्री  एम०  एम०  जोजफ :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हाल  ही  में  शीघ्रता से  अग्नि  पकड़ने  वाली  पैट्रोलियम गैस  ले  जाने  वाले  दो  रेल

 डिब्बों  में  तुगलकाबाद  रेलवे  श  में  आग  लग  गई  थी  ;

 यदि  तो  उसके  कितनी  हानि  हुई  ;  कौर

 आग  लगने  के  क्या  कारण  थे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  (ati  बूटा  fag)  :
 जी  हां  ।

 अनुमानित  कुल  हानि  लगभग  10  लाख  रुपये है  ।

 (  ि
 आग  लगने के  कारणों  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  यद्यपि  ऐसा  प्रतीत होता

 है  कि  टकी  माल  डिब्बों  से  निकलते  हुई  गैस
 प्रज्वलन

 के
 किसी  बाहरी  साधन

 से
 आग  लगी

 | i

 Value  of  Imported  Petroleum  Products

 8698.  Shri  Hukam  Chand  K.ichwai  Willthe  Minister  of  Petroleum
 and  Chemicals  95  pleased  to  state  th:  quantity  of  p*trol,  diesel,  kerosene  oil,  fur-
 nance  oil  and  cooking  gas  im  pox  ce WAKEA.

 thereof  in  Indian  currency  ?

 d  between  Ju'y  and  December,  1974  and  the  value
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 ह

 he
 Deputy

 Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 शिन  p  Majhb  :  Approx.  1.5  million  tonnes  of  HSD,  Kerosene  and  Furnace  oil  were

 imported  for  approx.  Rs.  102  crores  during  the  period  July  to  Decemter,  1974.  No
 Motorsprit  (Petro!)  was  imported  during  this  period

 विदेशी  औषध  कम्पनियों  को  इक्विटी  cat  का  कम  किया  जाना

 8699.  श्री  मान पिह  भौरा :

 श्यो  के०  एम०  मधुकर

 क्या  पेट्रो  लियम  अर  रसायन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम के  ania  विदेशी  steer  कम्पनियों की

 eat

 पूजी  को  वांछित  सीमा  तक  कम  नहीं  कराया  जा  सका

 यदि  तो  अधिनियम के  अनुसार  किन  किन  कम्पनियों  ने  अपनी  इक्विटी  पूंजी  कम
 करदी  हैऔर  अभी कम  की  जानी  ak

 एसी  फर्मों  के  विरुद्ध  क्या  हई  वाही  की  जायेगी
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  से  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  1973 के  अंतगर्त  सभी  अनावासियों भारत  में  काय॑  कर  रही  विदेशी
 कम्पनियों की  शाखाओं  गौर  40% से  अधिक  शेयर  धारण  करने  वाली  भारतीय  कम्पनियों

 वाणिज्यिक  शहरों  औद्योगिक  किस्म  के  किसी  कार्य-कलाप को  चालू  रखने के

 शाखा  अथवा  कारोबार के  किसी  अन्य  सबल  की  स्थापना  के  प्रयोजन  के  ford  बैंक  आफ

 इंडिया  की  अनुमति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  है  अधिनियम अपने  आप  में  ऐसी  कम्पनियों

 पर  उनकी  विदेशी  साम्य  होल्डिंग  का  विलय  करने  के  लिये  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाता  है  ।  औषध

 कम्पनियों से  प्राप्त  आवेदन  पत्तों  पर  विभिन्न  स्तरों पर  विचार किया  जा  रहा  है  ।  आवेदन

 पत्तों की  जांच  करने पर  यदि
 किसी  कम्पनी  को  विदेशी  धारित

 को
 एक

 विशिष्ट  सीमा तक  कम

 करने  के  लिये  बचन  बद्ध  होने की  शर्त पर  अपने  जी  कलापों को  चालू  रखने  की  अनुमति देने

 का  निर्णय  किया  जाता  है  तो  fort  बैंक  आफ  इंडिया  ऐसी  कम्पनी को  एक  आशय  पत्न  जारी
 करेगा  कौर  उससे  विदेशी

 साम्य  पूंजी  को  कम  करने  के  बारे  में  ए  क
 वचन  पत्न  प्राप्त  करेगा

 ।

 ak  इस  बचत को  कार्यान्वित  किया  जाये  इसकी  सूचना  देने  के  बारे  में
 उसकी

 योजना  भी
 प्राप्त  करेगा  |  अन्तिम  अनुमति  पत्न  आवश्यक  वचन  प्राप्त  करने  प्रौढ़  संबंधित  योजना

 को  ford  बैंक  आफ  इं  डिया  द्वारा  अनुमति  प्राप्त होने  के  पश्चात्‌  ही  जारी  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 a  |  22-4-75  aa  ऐसा कोई  आशय  पत्न  किसी  कम्पनी को  जारी  नहीं  किया  गया  है  ।

 Shares  held  by  Family  of  Former  Minister  of  foreign  trade  and  by  Black-
 listed  companies  in  Maruti  Limited

 8700.  Shri  Atal  Bihari  Bajpayee
 ६

 Shri  Hemendra  Singh  Banera

 Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)
 waether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  publishe  d

 in  the  dated  the  gth  December,  1974  to  the  effect  that  the  family
 of  the  form2r  Minister  of  Foreign  Trade,  Shri  Mishra  hold  15670  shares  in  the
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 Maurti  Limited  and  Vanijya  Ydyog  Private  Limited  an  associate  of  Karnatak  Ex-

 ports  Limited  also  hold  22500  shares  in  the  Maruti  Limited  and  that  the  Karnatak.

 Exports  Limited  had  ben  blacklisted  for  bungling  in  stainless  steel  deal;

 (b)  the  details  in  respect  of  shares  of  these  shareholders,  separately;  and

 (c)  whether  any  other  blacklisted  companies  hold  shares  in  Maruti  Limited  and
 if  so,  the  particulars  thereof  and  the  number  of  shares  held  by  such  company/com-
 panies  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs

 (Shri  Bedabrata  Barua)  :  (a)  &  (b)  The  ‘motherland’ had  published  the  new
 item  referred  to  in  tne  Question.  But  it  is  not  possible  to  say  whether  the  family  mem-
 bers  of  the  late  Shri  L.N.  Mishra  owned  any  shares  in  Maruti  Ltd.,  unless  the  names
 and  addresses  of  these  members  are  made  available.  The  late  Shri  Mishra  did  not  own
 any  shares  in  his  name  in  Maruti  Ltd.  No  company  by  the  name  of  Vanijya  Udyog
 Private  Ltd.,  owns  any  shares  in  Maruti  Ltd.

 The  Department  has  no  information  regarding  the  tlacklisting  of  Karnatak  Ex-

 ports  Ltd.

 (c)  The  Department  has  no  information.

 अधिकांशतया  विदेशी  इक्विटी  वाली  औषध  कम्पनियों  हारा  विदेशों  से  औषधियां

 खरीदना

 ry
 8701.  श्री  अनादि चरण  दास  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 अधिकांशतया  विदेशी  इक्विटी  वाली  औषध  कम्पनियों  ने  विदेशों  में  स्थित  अपनी  मूल
 कम्पनियों  से  अधिक  मूल्य पर  उसी  छाप  की  औषधियाँ  ड्रग्स  )  खरीदी

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया को  समाप्त  करने का  निणंय

 त्र

 यदि  at,  तो  तत्संम्बधी  तथ्य कया  हूँ  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  से
 )

 वास्तविक  उपयोग  चाहे  वह  भारतीय  हो  अथवा  को  कच्चे  अगाध

 मध्यवर्ती  पदार्थों  का  जिनकों  राज्य  व्यापार निगम  के  माध्यम  से  सरणीबद्ध किया  गया  है  उनके

 रुपया  मुद्रा  आय  मुद्रा  क्षेत्रों  ate  उत्तरदायी  प्राधिकारी  की  सिफारिशों पर
 लब्ध  ऋणों से  आयात  करने की  अनुमति  दी  जाती  ऐसे  मामलों में  कोई  दि  दायित्व
 रित

 नहीं  किया  जाता  है  कि  आयात  किसी  विशेष  देश  से  ही  होगा  कौर  वास्तविक  उपयोगकर्ता
 किसी  भी  उपलब्ध  स्रोत से  आयात  करने के  लिए  स्वतंत्र है  ।

 इस  बात  की  सरकार  को  सुचना
 दी  गयी है  कि  कुछ  विदेशी  श्रौषध  कच्चे

 प्रमुख  ator  मध्यवर्ती  पदार्थों  का  अपनी
 प्रमुख  कंपनियों  ,  अधिक  मूल्यों पर  आयात

 कर  रही  थी  यद्यपि  sachets  मूल्य  कम  हो  गये थे  |  इस  व्यवहार को  बन्द  करने  यह
 निश्चित  करने

 के  लिए  कि प्र पुंज  श्रौषध  मध्यवर्ती पदार्थों  का  प्रतिस्पर्धा  मूल्यों पर  अत्यधिक
 लाभप्रद

 जोत  से
 आयात

 किया  जा  रहा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयात  सरणीबद्ध
 करने

 की
 पद्धति  को  1-4-70

 से
 प्रभावी

 किया  गया  ।  तब  से  प्रभु  ज  श्राद्धों  मध्यवर्ती
 पदार्थों

 की
 36

 मदों  जो  कुल  आयात  का  60%  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयात

 के  लिए  सरणीबद्ध किया  गया  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  सरणीबद्ध  किये  जाने  वाले
 aaa

 की  सूची को  कौर  अधिक  बढ़ाने का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन है  ।
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 Seizure  of  Wagons  Containing  Rice  at  Narela  Railway  Station

 8702.  Ch.  Ram  Prakash  ;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  police  seized  a  wagon  loaded  with  221  bags  of  tice  at  Narela

 (Harayana)  railway
 station

 onthe  roth  April,  1975;

 (9)  whether  any  Railway  employee  was  also  arrested  in  this  connecton;  and

 / c)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  (a)
 No.  However,  on  4-4-75  a  wagon  containing  216  bags  rice,  which  had  been  booked

 ex-Narela  to  Thasra  as  containing  221  bags  gram  dal,  was  scizzd  by  the  Police.

 (b)  Yes.  One  Goods  Clerk  of  Railway  Staton,  Narela  and  3  Commission  Agents
 have  b:en  arrested  by  the  Police.

 (c)  Oa  3-4-75,  information  was  received  by  the  R.  P.  F.  of  Delhi  Division  that

 wagon  No.  SEC.  33445  which  had  heen  booked  on  1-4-75  ex.  Nanrela  to  Thasra
 Station  (Western  Railway)  as  b2ing  ‘said  to  contain’  221  bags  gram  dal,  was  actually
 loaded  with  rice.  A3  the  wagon  was  still  awaiting  despatch,  it  was  detained  and  placed
 under  aa  RPF  armed  guard  for  necessary  checking  and  further  action  next  day.  Find-

 ing  that  the  wagon  had  ben  detained  by  the  RPF,  the  informaton  was  conveyed  by
 station  authorities  of  Narela  to  the  Divisional  Commercial  Superintendent,  Delhi
 Divisioa,  who  in  turn  reported  the  matter  to  Food  and  Civil  Supplies  Department
 of  he  Delhi  for  taking  neczssary  action.  The  Goods  Shed  s‘aff  also

 coaveyed  the  informatioa  to  Dzeini  Police,  Subzimandi,  who  regisiered  case  under
 Sectioa  7  (2६ ६11 2  Esseatial  Commodities  Act  dated  4-4-75.  Oa  checking  tue  wagon
 was  found  to  coatain  216  bags  rice  instead  of  221  bags  gram  dalsta.ed  to  have  been
 loaded  init.  One  Raiiway  Goods  Clerk  of  Narela  Station  and  3  Commission  Agent
 have  b2en  arrested  by  the  Delhi  Railway  Police,  who  are  making  further  invesiti-

 gation.  a

 मानस  हौ चेस्ट  को  जारी  किय  गय  लाइसेंस

 8703.  शी  हेमचन्द  भाई  चावड़ा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मैक्स  हो चेस्ट  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  वस्तु भ्र ों  के  उत्पादन  के  लिये

 किस  संख्या  अर  तारीख  का  किस  संख्या  शौर  तारीख  का  आशय  कितनी  क्षमता

 जारी  की

 इन  औद्योगिक  लाइसेंसों/आशय  cat  की  शर्तें  क्या  हैं  जैसी  कि  निर्दिष्ट की  गई
 ay;

 ar} क्या  इन  शर्तों में  से  किसी  शर्त में  बाद में  कोई  संशोधन किया  गया  था  अर  यदि
 तो  तत्संबंधी  कथ्य कया  हूँ  तथा

 किन  अधिकारियों  की  अनुमति  से  इन  शर्तों  में  संशोधन  किया

 और

 आरम्भ
 में  क्या  क्या

 शर्तें
 की  गई  थीं  तथा  इस  समय  क्या-क्या  शर्तें  लागू  हैं

 ?

 41



 Written  Answers
 May  6,  1975

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  tN (2tY  aio  पी०  :  से  (
 विवरण

 पत्र
 संलग्न

 है  जिसमें वह  1972-73 और  74  के  दौरान  स्वीकृत  औद्योगिक  लाइ  त

 आशय  शवों  के
 अधीन

 होस्ट  फार्मॉस्यूटिकल्स लि०  के  पक्ष  में  अनुमोदित  निर्माण की  मदें  /
 आशय

 औद्योगिक  लाइसेंसों  में  आरोपित  यदि  कोई स  शोधन  किया  गया  हो  तो  उसका
 विवरण

 दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 औषधि  मूल्य  निर्धारक  समिति  की  षड्यंत्रकारी  अभियान  की  योजना

 8704.  हसन  भाऊ साहन  धामन कर

 श्री  वसंत  साठ  :

 क्या  प्रेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  12  1975  के  ै “ब्लिटज  में  कलगी  कार्लोस  प्लैन्स  आपरेशन

 शीष  क  से  प्र काशित  समाचार की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया गया  है  ;

 यदि  तो  इसमें  व्यक्त  विचारों के  प्रति  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  और

 उक्त
 मामले  में  क्या  काय  वाही  की  गई  है

 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी ०
 पी०  माझी )

 :  से  12

 1975  के
 में  ड्रग  कार्टेल  प्लैन्स  आपरेशन  सेबोटेज  शोष॑क

 समाचार

 की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया गया  था  ।  fete बढ़ा  चढ़ा  कर  विकृत  चित्र  देती है

 यह  सत्य  नहीं है  कि  हिन्दुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  लि  ०
 द्वारा  उनके  पेनसिलिन  सं  यंत्र  के  लिए

 fat  स्ट न्स जब ी जब  पिम्परी  में  विकसित  किए  कोटि  में  बिगड़  गए  थे  ।  इस  के  विपरित एच  ०  ए०  एल

 के  अनुसंधान  और
 विकास  2000  संयंत्र  एल०  एल०  की  उत्पादकता देते  हुए  मूल  स्टेशनों से

 विकास  करने  में  सम  नए  ट्रेनों  की  उत्पादकता  10,000  संयंत्र/एल
 ०  एल०  थी  |

 माइसिन  के  लिए  मैसेज  मके  द्वारा  सप्लाई  किए  हुए  ट्रेनों  उनके  द्वारा  किए  दाव  के  अनुसार
 उत्पादकता दी  ।  तथापि  बाद  में  स्ट्रैप्टोमाइसीन  के  उत्पादन के  लिए  ग्लैक्सो के  हाई  युक्त  स्ट्रेन

 निःशुल्क  लागत
 से  उपलब्ध  हुए  ।  विकास के  साथ  ठेके  को  समाप्त  होने की  म  जूरी  की  गई

 थी  |

 इसके  कम्पनी  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  जैसा  आरोप  लगाया गया  विटामिन सी  ०

 के  उत्पादन के  लिए  किसी  विदेशी  कम्पनी को  सारबीटोल नहीं  बेचा  गया  था  ।  6  ए०  पी०  To

 के  उत्पादन के  लिए  aga  निर्माणाधीन  इस  समय  इस  क्षमता  के  प्रयोग का  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता ।  यह  उत्पाद  विश्व  टेंडर  के  आधार  पर  कम्पनी  द्वारा  खरीदा गया  था  ।  जानवीय या  किसी

 अन्य  कम्पनी  कोई  एम्पीसीलिजू  प्रपूंज  नहीं  बेचा  गया  है  ।  एच०  To  एल०  में  निर्मित  sist  बिक्री

 के  लिए  स्वय  एच० ए  ०  एल०  द्वारा  सहयोग  में  परिवर्तित किया  जा  रहा  सारबीटोल का

 प्रतियोगिता मूल्यों  और  उत्पादन  की
 लागत  के  आधार  पर  समय  समय  से  6  रुपये  प्रति  के ८  जी ०

 से  12-50  रुपये
 प्रति  जी०  तक  एच०ए०  एल०  द्वारा  उत्तरोत्तर  संशोधित  किया  गया  है  |

 श्रमिक
 अपनी  असंतुप्टि मशीनरी  से  निकालते  है  के  बारे  में  आरोप  ठीक  नहीं  बिक्री  प्रबन्धक

 के
 के

 बारे
 में  यह  स्पष्ट  किया  जाता  है  कि  श्री  बोर्ड  द्वारा  गठित  प्रवरण  समिति

 की  सिफारिशों
 पर  एच०  ए०  ए  ल०

 बोर्ड  द्वारा  बिक्री  अधिकारी  के  रूप  में  पदोन्नति  किए  गए  है  ।

 कम्पनी
 के  काय  में  सुधार  करने के  लिए  उठाए  गए  कदम  इस  प्रकार  हैं

 (i)  स्ट्रैप्टोमाइसिन के  उत्पादन  के  लिए  नए  स्ट्रेन को  जारी  करना  जिससे  स्ट्रैप्टोमाइसिन
 संयंत्र की  आर्थिक  aaa  सुधार  हुआ  ए  |
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 a

 (ii)  जापान  से  पेनसीलिन  के  उत्पादन  के  लिए  नए  स्ट्रेन का  प्रस्तावित  जिसके
 लिए  कम्पनी  को  सरकार  की स्वीकृति  बहले  ही  सूचित  की  गई  है  ।

 (111)  विटामिन सी  के  उत्पादन  की  सदस्यों  पर  ध्यान देने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 कारी  दल  की  नियुक्ति

 (iV)  एच०  ए०  एल०  आदि के  निदेशक  बोले की  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  हुई  रिपोर्ट

 के  आधार  पर  अधीक्षक  तथा  मुख्य  इंजीनियर की  पद्धति  इन  और  अन्य  लिए  जाने
 वाले  कदमों  से  एच०  Vo  एल०  के  कार्य  निष्पादन  में  सुगमता  की  संभावना है  ।

 रेलवे  के  पेंशनभोगियों  को  बढ़ी  हुई  पेंशन  का  दिया  जाना

 8705.  थ्रो  के०  सालाना :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  पेंशनभोगियों को  अभी  तक  बढ़ी  हुई  पेंशन  नहीं  दी  गई  है  जैसा  कि  सरकार

 ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  संचालक में  उप  मंत्री  बूटा  :  जी  रेलवे  पेंशन  लेने  वाल  को स  मय

 समय  पर  मंजूर  की  गयी  राहत दी  गयी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बात  उद्योग  के  TT  हुए  पुरान  अलाभकर  ठेकों  के  बारे
 अन्त  मंत्रालयीय

 समिति

 8706.  प्री  एस०  ए०  मरुगनन्तम  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  वैगन  उद्योग  के  बकाया  पुराने  अलाभकर  केसों के  प्रश्न  की
 जांच

 करने के  लिए  कोई  अन्तं मु ब्नालयीय' समिति समिति  नियुक्त  की

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  अर

 उसके  निष्कर्ष हैं  ?

 रेल  निकाले  में  उप  मंत्रो
 (at  जुटा  Fie)  wie  जो  ठेके  तय  हो  चुके  हैं  iz

 अलाभप्रद  हो  गय  बताये  जाते  हैं  उनसे  स  बं  गीत  कीमतों के  उपयुक्त  परिशोधन  के  लिए  माल

 डिब्बा  उद्योग  के  अभ्यावेदनों पर  विचार  करने  के  निमित्त  रेल  उद्योग और  सिविल

 सप्लाई  मंत्रालय  तथा  वैगन  इंडिया  fo  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गयी

 समिति ने  अभी  अपनी  सिफारिशों को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  की  घटिया  किस्म  के  इंधन  की  सप्लाई  के  att  मं  शिकायत

 8707.  शना  Aa  दावत  पेट्रोलियम  और  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  इंडियन  एयरलाईंस ने  शिकायत  की  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  उसे  सप्लाई

 किया  गया  एविल  शन  टर्बाईन  फ्यूल  हाई  आस्टिन  फ्यूल  घटिया  किस्म
 का

 और

 यदि  तो
 इस

 बारे  में
 तथ्य

 क्या  इससे  पूरव  कितनी
 बार

 इस
 प्रकार

 की
 शिकायत

 की  गई  थों  और  अपराधियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?
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 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  उप  - ह: है|  Ato  पी०  माझी )  a
 द  डियन  ए  यर  लाइन्स  को  सप्लाई  किये  गये  हाई  आस्टिन  इंधन  के  अफोमान  होने  की  कोई  शिकायत

 नहीं  प्राप्त हुई  है  ।  दिसम्बर  1974  में  पूर्वी  क्षेत्र  के  कुछ  स्थलों पर  आई०  ए०  सी
 ०  द्वारा आई०

 तो ०  सी ०  के  स्टाक से  लिए  गए  To  ठी ०  एफ
 ०

 के  देहली में  डी  ०  जी०  सी ०  ई०  की  प्रयोग

 शाला  में  सिलवर  स्ट्रिप  जंक  परीक्षण  में  पुरे  नहीं  उतरे  थे  ।  यद्यपि  वे  निगम  के  स्थलों  पर
 ठीक  जांच में  ara  किये  गये  थे  ।  डी०  जी०  सी०  To  को  परामर्श  के  आधार  पर  इन  स्थलों  से
 इंधन  के  रोलस  रालस  इ  जन  बवाल  विमानों  में  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगाये  गये  थे  ।

 ara  197  5  में  बरौनी  शोधनशाला  में  उत्पादित  To  टी०  एफ०  का  एक  बैच  जो  सभी  आवश्यक

 परीक्षण  पास  करने के  बाद  fara  को  सौंपा  गया  शोधनशाला की  प्रयोग  शाला  में
 जांच  पर  सिलवर  इंजंकनिरीक्षण में  नहीं  उत्तरा  था  ।  मार्केटिंग  विभाग  ने  विभिन्न स्थलों

 पर  इसकी  जांच  की  और  देखा  कि इस  विशेष  निरीक्षण में  यह॒  पूरा  नहीं  उतरा  ।  इस  पर
 इसको  विशेष  ब्रिवरण से  दूर  ठहराया  गया  डी०  जी०  सी०  ए०  तथा  आई०  Vo  ato a
 कहा  गया कि  वे  इसे  Wo  टी०  एफ०  के  रूप  में  प्रयोग  न  करें  ।

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  की  गई  जांच  से  पता  चला  कि  यद्यपि  बरौनी  शोधनशाला में
 उत्पादित  इंधन  उत्पादन  भ्र ौर  वहां से  भेजे  जाने  के  समय  विशेष  fare  को  पर  करता था  ।
 यह  डो०  जी०  सी० ए ०  की प्रयोग  शाला में  पूरा  नहीं  उतरता  था  कि  इसका  निरीक्षण

 लगभग  एक  सप्ताह के  परिवाहन  समय के  बाद  होता था  ।  आई  ०  को सी  ०  ने  बरौनी

 शोधनशाला में  उत्पादित  To  टी०  एफ०  का  अगले  तीन  महीनों में  विक्रय  न  करने का  निश्चय

 किया  है  ।  इस  अवधि  में  प्रक्रिया  एककों  में  तथा  शोधनशाला की  प्रयोगशाला  में  ए०  टी  ०  एफ ०
 कें  अस्थाई  होने  के  कारणों  की  विस्तृत  और  पुरी  वैज्ञानिक  जांच  की  जायेगी  और  उन्हें  सुधारने  के

 उपाय  भी  किये  जायेंगे  ।

 Completion  of  survey  for  Ratlam-Banswara  Rrailway  Line

 8708.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  W  Live  Miaister  Railways
 be  pleased  tostate:

 (a)  whether  the  survey  of  the  Ratlam  Banswara  Railway  line  has  been  comple-
 ted  and  further  work  is  in  progress  tnet

 (0)  the  tim?  by  which  the  proposed  ra‘line  is  likely  to  be  constructed;  and

 (c)  the  estimated  expenditure  to  be  incurred  thereon ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh: :  (a)
 The  survey  work  is  in  progress.

 (b)  The  question  of  coastruction  of  the  line  wou'd  be  considered  after  the  survey
 work  is  completed  and  the  reports  thereon  received  from  the  Western  Railway  Ad-

 Hon.

 (C)  The  estimated  cost  of  the  line  would  be  known  after  the  estimates  are  finalised
 on  convdletioa  of  the  survey

 Tafa  नाइट्रिक  एसिड  बनाए  वाल  एकक

 8709.  श्री  प्रिथ  रंजन दास  क्या  पेट्रोलियम  और  रूखापन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  अमोनिया  गैस  से  विभिन्न  सान्द्रता की  सिंथेटिक

 नाइड

 के  एसिड  बनाने  वाले  कितने  औद्योगिक  एकक  अब  तक  स्थापित  किये  गय

 ्  इन  एककों  में  से  किस-किस
 एकक  में  कॉन्सन्ट्रेट  नाइट्रस

 क  AES  {  98-100  प्रतिशत  )
 बनाने

 के
 fat  सान्द्रण  प्लांट  मौजद हैं  ,
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 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  एककों में  विभिन्न  सान्द्रता  की  नाइट्रिक

 एसिड” की उत्पादन लागत की  उत्पादन  लागत  क्या  है  तथा  उनका  इस  एसिड  का  एकक  पर  विक्रय  मूल्य  कया  हैं  ह

 इन  एककों  द्वारा  सिंथेटिक  नाइट्रिक  एसिड  का  कितना  उत्पादन  किया  जाता  है

 तथा  ये  save  और  आम  उत्पाद  बनाने  में  कितनी  मात्रा  में  इस  एसिड  का  उपयोग  करते  हैं  और

 गत  तीन  वर्षों  में  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  तथा  व्यापारियों  को  कितनी  मात्रा  में  यंह  एसिड

 सिद्धि  बेची  गई  हैं  ;  और

 क्या  सिंथेटिक  नाइट्रिक
 तिक  के  एकक  पर

 सूत  में  हाल  हमें  पर्याप्त  वृद्धि की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ?

 पेट्रोलियम  और  राय  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सी०  पी०  माझी  :  से  सूचना

 एकत्न  की  जा  रही  है  एवं  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी ।

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  संख्या

 8710.  Ai Tio  जा०  मिलकर  क्या  य  और  कम्पनी  कोय  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे कि  :

 ग्रायानशीएण भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  न्य न्यायालय शप  की  कुल  संख्या

 कितनी है

 उनके  पुरे  नाम  कया  है

 क्या  न्यायाधीशों के  चयन  तथा  नामनिर्देशन  के  मामले  में  काय  पालिका  तथा  न्याय

 लिका  में  भारी  मतभेद  तर

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अनिर्णित मामलों  की  संख्या  बहुत  अधिक  हैं  और  इसमें  तभी

 से  वद्ध  हो  रही है  और  यदि  तो  स्थिति में  सुधार  करने के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  (Ai  एच०  ATTo  गोयल  )  1-5-1975  की

 स्थिति  के  अनसार  उच्चतम  न्याय  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  13  और  विभिन्‍न  न्यायालयों  में

 न्यायाधीशों की  संख्या  296 है

 जानकारी देने  वाला  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  Zio  9634/75]

 नहीं

 सरकार  उच्चतम  न्यायालय  में  और  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों में  मामलों  के

 होने  की  स्थिति
 से

 अवगत
 है  लम्बित  मामलों

 की
 सख्या  कम  करने  के

 सब  में  की  गई  काय -
 वाहियां  दर्शा निवाला  विवरण  संलग्न है  |  ग्रंथालय में  रखा  देखिए  संच ष्ष्  S%  एल ०  दी ०

 9634/75]

 Law  Commission’s  Suggestion  to  Abolish  Cou  Fees

 R.  R.  Sharma 8711.  Shri

 Shri  Atal  Bihari  Bajpayee

 Shri  Phool  Chand  Varma

 Shri  Hemendra  Singh  Banera

 Shri  |: स  V.
 Swaminathan

 Will  the  Minister  of  Law;  Justice  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 state
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 (a)  whether  with  a  view  to  making  justice  available  at  Low  cost  the  Law  Com-
 1A  eit

 mission  has  suggested  that  court  fees  snout 111  CILT  ner  be?  abolished  totally  or  reduced

 drastically

 (b)  when  this  suggestion  was  given;

 (c)  the  action  taken  in  this  regard;  and

 ६ the  reaction  of  State  Governments  thereto,  separately  ?

 The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri  H.R.  Gokhale

 (a)  &  (9)  :  The  Laur  Conmission,  In  their  14th  Report  on  the  reform  of  judicial
 administration,  which

 ace
 on  26- -9-  1958,

 recommended  reduction  and  a  broad
 ro उठ  2५  of  COUrt  fees  211  0  ver  tne  country. measure  ey  ua  ह

 (c) &  (0)  :  As  the  court-fees,  except  in  regard  to  the  Supreme  Court  and
 nion  Territories,  is  a  matter  within  the  exclusive  jurisdiction  of  the  State  Govern-

 ments,  the  recommendation  were  forwarded  to  State  Governments  for  implementation.
 Present  position  of  rates  of  court-fees  in  the  various  States  is  being  collected  with  a
 view  to  examining  the  possibility  of  making  recommendations  for  rationalisation  of
 court-  fees

 बम्बई  हाई  में  तेल  प्राप्ति  के  बाद  तेल  की  खोज  संबंधी  नीति  में  परिवर्तन

 8712.  श्री  मोहिन्दर  fag  गिल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 बम्बई  हाई  में  तेल  प्राप्ति के  बाद  सरकार  ने  देश  में  तेल  की  खोज  करने  के  संबन्ध

 में  सरकारी  नीति  एवं  दृष्टिकोण में  कुछ  आमूल  परिवर्तन किय  हैं  ;

 क्या  पहले  तेल  भंडारों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  निकालने  में  बीच  में  होने  वाले  विलम्ब

 गे  भी  काफी हृद  तक  समाप्त  किया जा  रहा  और

 भारत  को  आत्मनिभंर  बनाने  के  विचार  से  इस  संदर्भ  में  तथा  वित्तीय  बाधाओं  को

 दूर  करने के  लिये  अन्य क्या  प्रमुख  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  )  से  (7)

 सरकार  की  यह  नीति थी  और  है  कि  अधिक  से  अधिक  देशीय  कच्चे  तेल  की  खोज़  की  जाय

 वर्तमान तेल  संकट  के  तेल  की  खोज  तथा  खोजे  गए  विद्यमान तेल  संसाधनों के

 उपयोग  संबंधी  प्रयासों  को  संभावित  सीमा  तक  गहन  किया  जा  रहा  है
 ।  सरकार  का  यह  भी

 प्रयास  है  कि  लक्ष्य  प्राप्ति  के  मार्ग में  तथा  तेल  में  आत्मनिभेंरता  प्राप्त करने  के  संबंध  मे  क्रिया

 दबाव  को  न  आने  दिया  जाये  ।

 दिल्‍ली  में  औषध  निर्माण  करन  वालो  कम्पनियों  पर  छापे

 8713.  श्री  एच०  Fo  एल०  भगत

 भी  एन०  आर०  बे कारिया  :

 श्री  डी०  पी०  जडेजा

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि

 पिछले  ad  दिल्‍ली  tater  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों पर  कितने  छापे  मारे
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 1897  )  लिखित  उत्तर

 इन  छापों  में  किस  बात  का  पतो  लगा  ;  शर

 इसके  परिणामस्वरूप  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पेट्रो  लियम  जर  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सो०  पी०  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  त्रौरः  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी |

 केरल  में रातापनिर  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  आवेदनपत्र

 8714.  श्रोती  भागंवो  ततकम्पत  :  क्या  पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंग  कि  :

 केरल  में  रासायनिक  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  1974  तक  केन्द्रीय

 सरकार  को  कितने  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुये  प्रौढ़

 उनमें  से  कितने  आवेदनपत्रों  पर  निर्णय  कर  लिया  गया है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय  मਂ  उप  मंत्री  सी०  पी०  और

 केरल  में  रसायन  उत्पादन  के  लिए  नए  एककों की  स्थापना  1971 we  1974

 के  बीच  में  30  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राय  ना  पत्न  प्राप्त  उन  पर  की  गई  किये  वाही  नीचे

 बताई  गई  है

 केसों  की  संख्या  जिनमें  आशय  पत्न  जारी  किये  गये  थे  कै  10

 केसों  की  संख्या  जिनमें  लाइसेंस  दिये  गये  थे  क  *  1

 केसों  की  संख्या  जिनमें  प्रार्थना  पत्र  स्वीकार  किय  गये  थे  e  e  16

 केसों  की  संख्या  जिनमें  प्रार्थना  पत्र  र  किसी  तरीके से  निपटाये  गये  थे  |

 विचाराधीन  केसों  की  संख्या

 Allotment  of  wagons  on  priority  basis  for  coal  supply  to  Nepal

 8715.  Shri  Janeshwar  Misra:  Willthe  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  railway  wogans  are  given  on  priority
 basis  for  coal  supply  to  Nepal;

 (b)  whether  these  coal  wagons  bound  for  Nepal  stop  at  Varni,  Sohrat  Garh  and
 other  stations  of  Basti  district  of  Uttar  Pradesh;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :

 (a)  Yes.

 (b)  Yes.  Some  of  the  wagons  programmed  for  movement  of  export-coal  to  Nepal
 are  booked  to  Shohratgarh  and  Barhni  among  other  stations.

 (c)  In  order  to  facilitiate  internal  movement  of  coal  Nepal  Government  receives
 coal  at  different  rail  heads  on  North  Eastern  Railway  close  to  Indo-Neapal  border
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 Written  Answers  Vaisakha  16,  1897  (Saka)

 fanaa  और  दुर  संचार  कर्मचारियों  के  लिय  मानक  कसोटीਂ  को

 मांग

 8716.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काम  करा कपि  आन्दोलन  के  बारे  में  1973  में  बातचीत

 करते  समय  प्रशासन  ने  सिगनल  कौर  दूरसंचार  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  यह  आश्वासन

 दिया  था  कि  मानक  की  उनकी  मांग  को  पुरा  किया  जायेगा  और  उसे  6  महीनेਂ

 के  भीतर  ही  क्रियान्वित  कर  दिया  जायेगा  ;

 यदि  तो  क्या  रेलवे  are  ने  सिगनल  ae  दूरसंचार  कम  चोरियों
 के  लिए  कोई

 एसी  मानक  कसौटी  बनाई

 यदि  तो  इस  कसौटी  का  ब्यौरा कया  है  ate
 उसे  कब  तक  लागू  किया

 झर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  z?

 हि  f  ow>
 रेल  मंत्र लंघ  में  उप  4  हि  द  बूटा  :  से  मुख्य  सिगनल  दूर-संचार

 इंजीनियरों  की  समिति  द्वारा  दिये  गय  सुझाव  का  अध्ययन  किया  जा
 रहा  प्रौद्योगिकी  में

 तेजी से  पाकिस्तान  हो  जाने  भ्र  परिष्कृत  सामान  के  इस्तेमाल  के  कारण  मानदण्ड में  संशोधन

 करने  पर  बहुत  अधिक  समय  लग  गा  कौर  यह  एक  कठिन  प्रक्रिया  होगी  ।  इस  वास्तविक

 कार्य-संचालन  से  मालूम  होने  वाली  विभिन्न  स्थितियों  की  आवश्यकताओं  के आधार  पर  कम

 चोरियों  को  तनात  किया  जा  रहा है
 ।

 Additional  Facilities  to  Employees  Categorised  as  Staff’

 ह  Will  the  Minister 8717.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  of  Railways  be

 pleased  to  state

 (a)  the  employees  in  Indian  Railways  categorised  as  running  staff  and  the  addi-
 tional  facilities  provided  to  the  employees  of  this  category ;  and

 (b)  whether  ticket  checking  staff  also  comes  under  this  category  and  if  not,  whe-
 ther  Government  propose  to  categories  thisstaff  alsoasrunning  staff:

 Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :]  (a)
 Drivers  {including  Motormtn  and  Rail  Motor  Drivers),  Shunters,  Firemen  inclu-
 ding  Assistant  Drivers  (Electric)  and  Driver’s  Assistants  (Diesel),  Guards  and  Bra-
 kesmen  are  categorised  as  Running  Staff  and  paid  Running  Allowance.  Running

 Room  facilities  are  also  available  to  them.
 Allowance  is  also  treated  as  pay  for  certain  purposes  in  varying  proportions.  Running

 staff
 as  running  staff.

 (b)  No.  The  Government  do  not  propose  to  categorise  ticket  checking

 महाराष्ट्र  म  निधन  व्यक्तियों  को  कान्ती  सहायता  तथा  सलाह  देने  की  स्कीम

 8718.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि

 क्या  निधन  व्यक्तियों  को  कानूनी  सहायता  तथा  सलाह  देन ेके  लिए  बनाई  गई
 स्कोर

 के
 बारे  में  महाराष्ट्र  विधिज्ञ  परिषद्‌  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
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 यदि
 तो  उसके  बारे

 में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 क्या  सरकार  ने  कानूनी  सहायता  के  लिए  कोई  स्की म  बनाई  है
 और  यदि  तो  उसका

 स्वरूप  और  उसके  उपबंध  क्या  है  और  उसे  कब  से  किया  कवित  किया  जायेगा ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  सरोजिनी
 :

 महाराष्ट्र
 विधिज्ञ  परिषद  के  अध्यक्ष  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में  कानूनी  सहायता  और  सलाह  के

 लिए  एक  प्रारूप  स्कीम  भरी

 यह  स्कीम  भारत  की  विधिज्ञ  परिषद  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  को  उनके  विचार

 जानने  हेतु  भज  दी  गई  है  ।

 जी  नहीं

 सोवियत  संघ  को  सहायता  से  भूमिगत  रेल  परियोजना  में  रुकावट  डालन  का  अमरीकी

 गुप्तचर  विभाग  आई०  To)  का  प्रयास

 8719.  शी  नवल  किशोर  wat:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  उनका  ध्यान  5  1975 के  में  | ह सी०  आई०  ए  ०
 वीर टू  स्कूल

 सोवियत  ट्यूब  रेलवे  प्रोजेक्टਂ  शिक्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया  और

 ~  _
 यदि

 तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  और  इस  मामले  में  क्या  कदम

 उठाये  गय  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  fag) 1  जी  at

 गुह  मंत्रालय  को  एसी
 कोई  सुचना  नहीं  मिली

 कि  दिल्ली
 के

 राजनीतिक  और  प्रशासनिक

 हलकों  में  अमरीकी  गुप्तचर  विभाग  द्वारा  प्रेरित  रुस  विरोधी एक  मजबूत  लाबी  कलकत्ता में  देश

 देश  की  पहली  ट्यूब  रेलवे  को  नष्ट  करने  पर  तुली हुई  है  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  द्वारा  aga  के  उत्पादन  में  व  द्धि

 8720.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  क
 द  का

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  नूडल्स को  दी  गई  छूट  बिक्री के  लिए  उपलब्ध  अपनें

 साबुन  की  माता  में  निम्न  प्रकार  से  चोरी  छिपे  वृद्धि  लाभ  उठा  रही

 उत्पादन
 का  कुछ  भाग  नूडल्स

 के  रूप  में  बनाकर  त्र
 चोरी  छुपे

 लघु  साबुन  निर्माਂ

 ताओं से  उसे  टिकिया के  रूप  में  बदला कर

 उक्त  टिकिया  पर  के  अपने  ब्राण्ड  नाम  की  मोहर  लगाकर  उसकी  बिक्री

 अ

 यदि हां तो  इस  कदाचार  को  NIDA  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाय  हैं
 ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  और

 wad  हिन्दुस्तान  लीवर  fo  से  पता  लगा  है  कि  उनके  द्वारा  निमित  सा  बुन  नूडल्स  और  उनके

 मासिक  साबुन  उत्पाद  विवरणों
 में  यह  लाए  गए  लधु  उद्योग

 में  तीन  संयंत्रों  को  सप्लाई  किए

 जाते  हैं  जो  मसले  हिन्दुस्तान  लीवर  की  विशिष्ट  कें  अनुसार  स्टम्पिंग  लपेटने

 द्वारा  aaa  को  तैयार  करते है  |  उद्योग  तथा  1951  की

 स्थानों  का  संया  सक्रिय  रूप
 में

 उल्लंघन
 हुआ  हैं

 के  प्रश्न की  जांच  की  जा

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  विधि  का  क्रियान्वयन

 872.0  21.  श्री  गिरधर  गो मांगो  :  कया  dara  और  EGA  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  के  पास  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  तथा

 समाज  के  कमजोर  वर्गों से  संबंधित  विधान  की  कोई  प्रस्थापनाएं  अथवा  विधेयक  विचाराधीन

 यदि  तो  वे  कौन-कौन  से  हैं  ;

 (7)
 '

 उन  लोगों  को  न्याय  दिलाने हेतु  इन्हें  लागू  करने
 के  लिये  राज्यों  और  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कौन  से  अभिकरण  बनाने  का  प्रस्ताव  और

 उन  अधिनियमों  जिन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  रहा है  अपने  लक्ष्यों  और  उद्देश्यों  को

 कहाँ  तक  प्राप्त  किया है  ?

 fafa,  cara  और  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  आर०  गोखल े)
 :  (=)  से  (7)  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  का  पुनरीक्षण  किए  जाने  संबंधी  प्रस्तावों  पर

 विचार  किया  जा  है  ।  जनजाति  के  लोगों  की  भूमियों  का  अंतरण  रोकने  के  ऋणग्रस्त ता

 और  ऋण  बंध  WAT  जसी  अन्य  आपत्तिजनक  प्रथाओं के  विरुद्ध  ced  प्रदान  करने के  लिए

 कारी  पर  अंकुश  लगाने  हेतु  विंमान  विधान  की  पर्याप्तता के  संबंध  में  राज्य  सरकारो ंके  साथ

 परामर्श  भी  किया  जा  रहा  यदिਂ  किन्हीं  विधायी  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्यों में
 या  केन्द्रीय  स्तर  पर  नए  अभिकरण  गठित  करना  और  वर्तमान  अभिकरणों  को  सुदृढ़  बनाया

 जाना  आवश्यक  पाया  जाता  है  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  पुरःस्थापित  किए  जाने  वाले  विधेयकों

 में  एसे  अभिकरणों  के  ब्यौरे  उपयुक्त  समय  पर  प्रस्तुत  किए  जाएंगे  |

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  विद्यमान  अधिनियमों

 के  कार्यकरण  का  पन वि लोकन  अनूरु  चित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  भारत  की

 उन  वार्षिक  रिपोर्टों में  दिय  गया  है  जि  नहें  संसद  के  समक्ष  रख  दिया  गया  है  ।

 तामिलनाडु के  रामनाथपुरम
 जिल

 में  समुद्र-तट  से  दूर  तेल  की
 स्त  दाई

 क

 722.  शी या०  कीर्ति  क्यां  पेट्रोलियम  ate  carat  मंत्री  यह  बंताने  की  कपा  करेंग

 और

 क्या  तमिलनाडू  के  रामनाथपुरम  जिले  में  समुद्र-तट  से  दूर  तेल  की  कोई  खुदाई  की  गई

 यदि  ही  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  स  उप  मंत्री  Ato  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 feat  तवा  तोड़-फोड़  को  गतिविधियों  के  लिय  आरोपित  रेल  कमंचारियों  की  बहाली

 8723.  श्री मधु  दृश्यते  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि  :

 1975
 के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  5452 के  लिये  दिये गये  उत्तर के

 हिसा में नि

 तथा
 तोड़फोड़

 की  गतिविधियों
 के  आरोप

 में  जिन  440
 व्यक्तियों के  विरुद्ध  मामले  अदालतों

 में  निर्माणाधीन  थे  उनमें  से  कितनें  व्यक्ति  इने  आरोपों  के  आधार  पर  दोषी  पॉप  गये  है ँ;

 क्या शेष  रेल  कर्मचारियों को  बहाल  कर  दिया  ग्या  और

 यदि  नहीं तो  उन्हें कब  तके  बहाल  कर  दिया
 जाएगा

 ?

 ( रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  fag) :  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 बम्बई  हाई  म  काय  कर  रह  रिग

 8724.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 ~
 बम्बई  हाई में  इस  समय  कुल  कितने  रिंग  कार्य  कर

 रहे  ह  तथा  वहां  कितने  और

 रिंग  लगाये  और

 नवीनतम  संकेत  के  अनुसार  बम्बई  हाई  का  तेल  कब  तक  बाजार  में  आ  जायगा  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री  सी ०  पी०  माझी )  :

 up  रिंग

 सम्राट  इस  समय  बम्बई  हाई  में  कार्य  कर  रहा  बंधा  इस  ay  के  सितम्बर  नवम्बर

 तके  2  अन्य  रिणों को  काय  में  लगाए  जाने की  आशा है

 जब  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  बम्बई  हाई  में  उस  संरचना  की  उत्पादन

 संभाव्यता  की  जानकारी  के  लिए  कुछ  और  कूपों  की
 खुंदाई

 करनी  है  वह  मध्यवर्ती  चरण  के  उत्पादन

 की  स्थापना  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहा  ताकि  वर्ष  1976-77 के  अंतगंत  वहां से  लगभग

 एक  मिलियन  मीटरी  टेन  की  दर  से  da  का  उत्पादन  किया  जा  सके  |

 wage  मार्टिन  लाइट  रेलवे  के  स्थान
 पर  बड़ी  रेल  लाइन  के  निर्माण  को  cafad

 करन  का  प्रस्ताव

 न
 8725.  श्री  एम०  GHo  पूरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करें

 क्या  सरकार  का  विचार  भूतपूर्व  मार्टिन  लाइट  रेलवे
 के

 स्थान  पर  बड़ी  रैली  लाइन

 के  निर्माण  की  स्थगित  करने  का  है

 यदि  हा  तो
 इसके  क्या  कारण

 और

 निर्माण  कार्य  कैंबे  आरंभ  होगा  तथा  कब  पूरा  होगा  ?
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 ne

 रेल  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  बूटा
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 (  जो  लाइट  रेलवे  लाइनें  पहले  मार्टिन  बनें  लि०  के  स्वामित्व
 में

 थीं  और  उनके  द्वारा

 चलायी  जाती  थीं  उनके  बदले  निम्नलिखित  नयी  बड़ी  लाइनों के  निर्माण  की  मंजूरी  दी  गयी  है  ।

 प्रत्येक  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार हैं

 (1)  शाहदरा-सहारनपुर--निर्माण
 काय  जारी  इस  परियोजना  के  1-4-1979  तक

 पुराणो  जानें  की  आशा  है  ।

 (2)  हावड़ा-आम्ता  और  बड़गछिया-चम्पाडांगा.लाइट  रेलवे--इस  काम  की  मंजूरी  दी

 जा  चुकी  है  और  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार
 से

 रेलवे  को  भूमि  मिलते  ही  यह  काम  शुरू  कर

 दिया  जायेगा  ।  इस  परियोजना  को  पुरा  करने  की  निर्धारित  तिथि  1-4-1979

 (3)  हबड़ा-शियाखाला  बड़ी  लाइन--इस  काम  की  मंजूरो  इस  आधार  पर  दी  गयी  है  कि

 50  प्रतिशत  लागत  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  की  जायेगा  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  हिस्से

 की  लागत  वहन  करने  के  बारे  में  स्वीकृति  faa  जाने  के  बाद  इस  लाइन  का  निर्माण  शुरू  कर  दिया

 जायगा  |

 ड्रग  काम  सेशन्स  के  मूल्य  नियंत्रण  के  बारे  में  हाथी  समिति  की  सिफारिशों

 8726.  श्री  जून  आर०  बकरियां  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 एक  नये  फार्मूले  के  अधीन  ड्रग  तथा  फार्मेस्यू  संबंधी  हाथी  समिति  की  ड्रग

 ara  के  मूल्य  नियंत्रण  के  बारे  में  की  तीन  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें  क्या  तौर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  और

 सरकार  को  औषध  कौर  भषज  उद्योग  समिति  की  रिपो  दिनांक  6  1975  को  मिली  थी

 और  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 कम  भाड़ा  वसूल  करन  के
 मामलों  का

 पता  लगाना

 8727.  वीरेन्द्र  सिह  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  रेलवे  जोनों  में  अनेक  मामलों  में  रेल  द्वारा  भेजे  गये  माल  का  कम  भाड़ा
 वसूल  किया  गयां

 यदि  हू  तो  गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष  वार  प्रत्येक  जोन  में  एसे  कितने  मामलों  का  पता

 क्या  भी  सच  है  कि  कई  मामलों  में  विभिन्न  मा  ल  की  खेपों  पर  दर  से  भाड़ा
 वसूल  किया  गया

 यदि
 त  इसके  कारण  रेलवे  को  कि  तनी  हानि  हुई  है  तथा  राजस्व  को

 इस  चोरी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
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 लिखित  उत्तर

 eee

 रेल  मंत्रालय सें  उप  मंत्री  बूटा  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 afraid  श्रेंणी  के  क्यारियों  के  लिए  आवास

 8728.  श्री  राजदेव
 सिह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रेलवे  के  अनिवार्य  श्रेणी  के  56  प्रतिशत  से  भी  अधिक  कमं
 चा

 क्यों

 को  आज  सरकारी  आवास  प्रदान  कर  दिये  गये

 क्या  अनिवार्य  श्रेणी  के  कर्मचा  रियों  को  दिन  अथवा  रारी  में  किसी  भी  समय  ड्यूटी  पर

 बुलाया  जा  सकता  है  कौर  इस  प्रकार  उनका  अपने  काय  के  समीप  ही  रहना  अपेक्षित  होता

 शौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  अनिवार्य  श्रेणी  के  शेष  44  प्रतिशत  कर्मचारियों  को

 कब  तक  आवास  प्रदान  कर देने का  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बटा  :.  जी  हाँ  ।  भारतीय  रेलों
 में

 लगभग  56

 प्रतिशत  अनिवार्य  तमंचा  रियों  के  पास  सरकारी  मकान  हैं  ।

 अनिवार्य  कर्मचारियों की  उन  कोटियों  जिन्हें  दिन  में  अथवा  रात  को  बेवक्त

 ड्यूटी  पर  अपेक्षित  होता  जहाँ  तक  हो  उनके  ड्यूटी-स्थल के  निकट
 क्वार्टरों  की

 व्यवस्था  करने के  लिए  प्राथमिकता दी  जाती है  ।

 कर्मचारियों  के  लिए  रिहायशी  आवास  की  व्यवस्थाਂ  करना  एक  सतत  प्रक्रिया है  ।

 क्वार्टरों  का  निर्माण  निधि  की  उपलब्धता  के  अनुसार  योजना-बद्ध  आधार  पर  किया  जाता
 है

 ।

 बम्बई  हाई  में  चौथ  स्थल  से  एकत्रित  किय  गय  तेल  की  किस्म

 8729.
 श्री  एस०  आर०  दामानी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंग  कि  :

 क्या  बम्बई  हाई  के  चौथे  छिद्रणस्थल से  एकत्रित  किये  गये  500  टन  कच्चे  तेल
 के

 नमूने पर  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  रिफाइनरी  में  परीक्षण  किया  गया

 तत्संबंधी  तथ्य  क्या  >.
 1  तौर

 पहले  तीन  स्थलों से  एकत्रित  किये  गये  नमूनों  की  तुलना में  इस  तेल  के  ढ़ांचे  में  क्या

 अंतर  पाया  गया  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मे  उप  मंत्री  सी०  पी०  माझी )
 :  से  बम्बई

 हाई  क्षेत्र
 के

 चौथ  कूप  से  एकत्रित  को
 गई  कच्चे  तेल

 की  एक  छोटी  मात्रा  को  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम

 कारपोरेशन  रिफाइनरी में  प्रक्रिया  कवित  किया  गधा  था  क्योंकि  तेल  की  मात्रा  कम  थी  इसलिए

 पूरक  परिणाम  उपलब्ध  नहीं है  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  चौथे  कप से  विस्तृत
 क्षणों  के  लिए  तेल के  नमूने  एकत्र किए  गए  परिक्षण  कार्य  चल  रहा  है  att  मों  की

 जानकारी  होना  अभी  शेष है  ।

 53



 Written  Answers  May  6,  1975

 a

 मारुति  हैवी  व्हील्स  लिमिटेड  का  मारुति  हरियाणा  तथा  मारुति

 कन्पलठंसी  सर्विसेज  के  साथ  संबंध

 8730.  शनी  ज्योति  बस :  क्या  स्याय,और  कम्पनी  काय  मंत्रो  मारुति
 हैवां  ब्हीकल्स

 लिमिटेड  के  बारे  में  8
 अपर

 1975 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5469 के  उत्तर के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ;

 उन  कम्पनियों के  नाम  तथा  अन्य  ब्यौरा  क्या है  जो  कि  मारुति  हैलो  व्हील्स  लिमिटेड

 के  साथ  निदेशकों  अथवा  शेयर धारियों के  रूप  में  सम्बद्ध हैं  ;

 मारूति  हैवी  चन ्कलस  लिमिटेड  तथा  मारूति  लिमिटे  हरियाणा  एवम्‌  मारुति

 टेक्नीकल  कन्सल्टेन्सी  सर्विसेज  का  परस्पर  क्या  सम्बन्ध  और

 8  1975 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5469 के  भाग  में  उल्लिखित  चार

 शेयर धारियों
 के  नामों  के  अलावा  मारुति  हैवी  ब्हीकल्स

 लिमिटेड  के  अन्य  आठ  शेयरर्धा रियों  के

 नाम
 कया  हैं  तौर  इन  8  शेयरधारियों में

 से  प्रत्येक  के  पास  कितने  मूल्यों  के  तथाਂ  कितने-कितने

 शेयर हैं  ?

 मैं० न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेसब्री

 मारुति  हैवी  व्हील्स  लि० ने  अभी  तक  कम्पनी  1956 को  धारा  159  के

 अंतगर्त  अपनी  प्रथम  वार्षिक  कम्पन  दिल्ला  एवं  हरियाणा  के  पास
 प्रस्तुत

 नहीं को  उन  अन्य  कम्पनियों  के  पूर्ण  ब्यौरे  देता  संभव  नहीं  जिनमें  मारुति

 व्हील्स  प्रा०  लि ०  के  निदेशकों  अथवा  हिस्से धारियों  के  रुप  में  हितार्थ  है  ।

 मारुति  हैवी  न्हीकल्स  प्रा०  लि०  का  एक  मारुति  लिमिटेड  मारुति

 टेक्नीकल  सर्विसेज  प्रा ०  लि०  का  भो  एक  निदेशक

 मारुति  हैवी  व्हील्स  प्रा०  लि०  मारुति  टैक्नीकल  सर्विसेज  (sto)  fo  की  एक  सहायक

 कम्पनी है  ।  टेक्निकल
 कन्सल्टेन्सी  सर्विसेज  लि०  नाम  की  कोई  कम्पनी  नहीं है

 ।

 ब्यौरे  नोव

 दिये  जाते ह

 हिस्सेदारी  का  नाम  10  रु०  की  दर  के

 धारित  साम्य  हिस्सों

 की  संख्या
 नए  की

 1  श्री  संजय  गान्धी  5,000

 2  श्रीमती  सोनिया  गान्धी  ह  5,000

 3  श्री  राजीव  गान्धी  2,400

 4  श्री  किशन  लाल  जालान  6,000

 5  श्री  पवन  कुमार  जालान  3,500

 6
 श्री  सुरेश  कुमार  जालान  2,500

 श्रीमती  लक्षमी  दबी  ज़ालिम  5,000

 ft  शिव  कुमार  जालान  2,500
 eee
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 wey गाजियाबाद  स्थित  जापानी  हका  Stl

 8731.  थी  नहा दीपक  fag  शाक्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्वात्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  गाजियाबाद  स्टेशन  स्थित  जलपान  गृह  अत्यन्त  गन्दी  तथा  स्वास्थ्य  के

 हानिकर  दशा  में  काम  कर  रहा  तौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उप  मंत्री  (ett  बूटा  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  फिर  यह  उल्लेखनीय  है  कि  भोजनालय  इस  समय  एक  अस्थायी

 जगह
 पर  है

 कौर  यह  विचार है  कि  ध  ठ ेकेदार  के  अनधिकृत  कब्ज  में  जोਂ  कमरे  हैं  उनके  खाली

 होते  ही  समुचित  स्थानीय  उक्त  भोजनालय  को  ले  जाया  जाये  ।

 मारुति  ड्रिलिंग  इक्विपमेंट  लिसिटेड,मारुति टे  कनीकल  सीवेज

 लिमिट  ड  तथा  मारुति  हैं वी  ब्हीकल्स  लिमिटेड  के  शेयरधारक

 8732.  श्री  जगन्नाथ  राध  मोदी  :

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 श्री  आर०  बी०  बड़

 क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  व्यक्तियों  परिवारों  तथा  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैँ  जिनके  पास  निम्नलिखित

 चार  कम्पनियों
 में  से  किसी  के  दो  सौ  अथवा  उससे  अधिक  शेयर हैं

 मारुति

 डीलिंग  इक्विपमेंट

 मारुति  टैक्नीकल  सर्विसेज  ak

 मारुति  हैवी  व्हील्स

 इन  में  से  उन  शेयर  रियों  के  नाम  क्या हैं  जिनके  विरुद्ध  आर्थिक  अपराधो ंके  आरोप

 ह

 इन  में
 से  किन-किन  शेय  रहा  रियों  के  पास  देश  के  30  सबसे  बहू  व्यापार-गृहों  के  दो  सौ

 से  अधिक  शेयर हँ  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  उप  मंत्री  बेसब्री  :
 यह

 कम्पनियों  द्वारा कम्पनी  दिल्‍ली  va  हरियाणा के  पास  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  वार्षिक

 विवरणियां  में  उपलब्ध  होगी  ।  जनता  इन  विवरणियां  का  निरीक्षण  कर  सकती  है  ।

 किसी  भी  स्थान  पर  ऐसा  कोई  अभिलेख  उपलब्ध  नहीं  जिसमें  किसी  विशिष्ट

 ब्यक्ति  द्वारा  किय  गये  आर्थिक  अपराधों से  कोई  अनिर्णीत  मामले  यदि  तो  उन्हें

 देखा जा  सके

 निदेशित  कम्पनियों में  हिस्स  धारित  के  रजिस्ट्रारों के  पास  प्रस्तुत  की

 वार्षिक  विवरणियां  में  उपलब्ध  होते  ये  विवरणियां  जनता  द्वारा  निरीक्षण  के  लिये  खुली  हैं  18.0
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 कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण

 8733.  श्री  सी०  जनार्दन  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कायथ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  कम्पनी  अधिनियम  के  कतिपय  प्रावधानों  के  फलस्वरुप  बहुत  सी  गैर-सरकारी

 कम्पनियां  तथा  उनमें  लगी  पूंजी  सरकारी  कम्पनियां  बन  गई  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  है  उनमें  सरकार  की  तथा  अन्य  सरकारी

 स्वामित्व  वाली  वित्तीय  संस्थानों  की  कितनी  पूंजी  लगी  हुई  हैं  ;

 क्या  सरकार  इन  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रहीं
 है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  पौर  यदि  तो  पूंजी  निवेश  की  सुरक्षा

 तथा
 निवेश  कर्ताओं  को  उचित  लाभ  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  उपाय  किय  गये

 हं
 ?

 fafa,  न्याय  और  कानों  ard  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  वेद
 aa

 :  तथा

 5  चेना  संग्रह  की  जा  रही  है  व  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायगी  |

 इस  विभाग  के  पास  इस  विषय  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हल्दिया  पाईप  लाइन  परियोजना  के  बारे में  rar  अपयोग  की  जांच

 8734.  श्री  इन्द्रजीत

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भरकर  आयोग  ने  हल्दिया-बरतनी  पाईपलाईन  परियोजना  के  बारे  में  अपनी  जांच  के

 संबंध में  अबतक  कितनी  प्रगति  की  है  ;

 यह  आयोग  अब
 तक

 कितना  समय  ले  चुका  है  कौर  इसके  काये ंके  पूरा  होने में  इस

 असाधारण  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ;

 क्या  यह  आयोग  प्रतिदिन  दो  या  तीन  घण्ट  से  अधिक  कार्य  नहीं  करता  है  ;  ्य

 आयोग  का  प्रतिवेदन  कब  तक  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ?

 atfaua  अर  रसायन  aaa
 में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  आयोग

 ने  सारी  पार्टियों  गवाहियों  को  लिपिबद्ध  किया है  ak  दो  बातों को  छोड़ कर  समस्त

 विचार  विषयों  के
 तर्कों  को  सुना  शेष  दो  विषयों

 के
 तकों  सुनवाई  लगभग एक  महीनें  के

 अन्दर  पुरी  किए  जाने  की  आशा की  जाती  साथ-साथ  रिपोर्ट  dare  करने  का  काम  भी

 चालू है  ।
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 a  शट

 (  आयोग  का  गीत  अगस्त  1970  में  किया  गया  था  ।  यह  अब  विभिन्न  तथ्यों  के

 कारण  यथा  पार्टी  द्वारा  लिखित  वक्तव्य  दाखिल  करने  में  ललिथा  गया  मामलों  की  व्यापक  वीणा

 की  प्रवृत्ति  और  सम्मिलित  पार्टियों  की  अनेक  सं  था  ,  फाईलों  की
 बडी  संख्या  का  अवलोकने

 ह  at
 गवाहियों  की  पुछताछ  ate  परिक्षा  में  लिया  गया  संयंत्र  तर्कों  सुनवाई  दौर  गवा

 हि
 रखें का  लिपिबद्ध  क  रना  तथा  आयोग  के  अध्यक्ष  की  बिमारी  के  कारण  अबतक  इस  कार्य  को  पूरा  क

 में  समय  नहीं  हुए  हैं  ।

 चिकित्सा  सलाहों  के  प्रतिबन्धों  के  अधीन  छोडकर  आयोग  पांच  घंट  तक  रोजाना  आम

 तौर  से  बैठे  रहे  हैं  ।

 शायद  आयोग  के  अगस्त  1975  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  को  आशा

 Scheme  to  set  up  a  Corporation  for.  Production  .  and  Distribution  of

 Drugs

 8735.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  :

 Shri  Viyalar  Ravi  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 ‘pleased  to  state

 (a)  whether  after  consulting  the  State  Governments,  Gover  nment  have  under

 coasideration  a  sch2me  for  setting  up  a  corportion  with  a  view  to  ensure  s  mooth  pro-

 duction  and  distribution  of  drugs  among  the  people;

 (b)  if  so,  the  broad  features  there  of;  and

 (c)  the  reaction  of  the  various  State  Governments  to  the  proposals
 श

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals

 (Shri  Majhi)  :  (a)  to  (c)  The  joint  m  seting  of  the  Central  Council  o  f

 Health  and  the  Central  Family  Planning  Councilheld  at  New  D  eJhi  from  5th  to

 7th  April,  1974  adopted  the  following  resolution  in  respect  of  Drugs  for  primary

 Health  Centres  in  rural  areas:

 the  suggestion  of  the  Government  of  India  regarding  Drugs  for  the

 Mass2ss  programme,  and  realising  the  need  to  make  available  quality  drugs  at  econo-

 mical  pvices  and  taki  ng  note  that  maximum  benefit  arises  out  of  bulking  of  require-
 m2nts  and  b2tter  pilfor  proof  packaging  techniques,  the  Joint  meeting  of  the

 Central  Council  of  Health  and  Family  Planning  recommen  ds  the  setting  up  of  a

 ly  agreed Committee  to  exa-nine  in  detail  the  question  of  making  available  of  a  common

 lists  of  Drugs  for  the  requirements  of  the  States  and  Union  Ter  ritories  through  bulk-

 ing  of  requirements  quantative  tendering  regulating  the  raw  material  supplie  to  the

 32i¢cted  manufacturers  and  finalising  the  rats.  The  State/Union  Territories  inturn
 w.llb2  responsible  for  guaranteeing  the  off-take  and  payment1i in  respect  ofthese  listed

 drugs.

 Purguant  to  said  decision  Government  appointed  and  Task  Force  to  look  into  the

 qa2stion  and  submit  a  detailed  report.  The  Task  Force  after  collecting  relavent  data

 from  the  State  Govts.and  Union  Territories  recommended  interalia  thatthe  exe¢cu-

 tion  of  the  medicines  for  the  million’s  programmes  should  be  entrusted  to  the.  Central

 which  should  95  restructured  into  a  Government  Company  under

 Section  25  of  the  Companies  Act,  1956  and  that  the  Central  Organisation  will  pool

 tog2ther  the  capacity  of  the  medical  Stores  Deptt.  factories,  State  Government  phar-
 tmaceutical  factories  Central  Government  and  State  Governmnt’s  undertakings  टाਂ
 gaged  in  the  manufacturing  of  common  drugs  and  household  remedies  as  per  the  list

 without  overlapping  individual  capacities  but  with  due  regard  to  ultimate  economy
 in  cost  and  transportation.
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 Tne  Committee  on  Drugs  &  Pharmaceuticalsheaded  by  Shri  Jaisukhle!  Hath
 have  submitted  their  report  on  6-4-75.  The  report  covers  various  aspects  of  drugs  indu
 tryincluding  production  and  distribution  thereof.  The  proposal  of  conversion  of  M.S
 Organisaton  intoa  Government  Company  under  Section  25  of  the  Companies’  Act
 1956  will  also  be  examined  in  the  context  of  the  recommendations  of  the  Committee

 श्री  आर०  एन०  गोयनका  से  संबद्ध  कम्पनियों  में  सरकारो  निदेशक  नियुक्त
 कने  का  निर्णय

 8736.  श्री भागे द्र  झा  :  क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  काय  मंत्री  श्री  आर०  एन०  गोयनका

 तथा  उनसे  सम्बन्ध  कम्पनियों  के  विरुद्ध  जांच  तथा  उनके  विरुद्ध  निलंबित  मामलों  के  बारे  में  15  अप्रेल

 1975  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6116  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 ate  प्रभाਂ  एक्सप्रेस  न्यूज पेपर्स  प्राईवेट  इंडियन  एक्सप्रैस  प्राईवेट
 लिमिटेड  इंडियन  एक्सप्रेस  प्राईवेट  लिमिटेड  में  सरकारी  निदेशकों  की  नियुक्ति
 करने  के  बारे  में  अन्तिम  रुप  से  निर्णय  कर  लिया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 ह ै?

 tafa, =  न्य  आर  wera  कार्य  मंत्रालय  से  उप  मंत्री  (  श्री  बेदखल  :  आंध्र  प्रभा

 प्राईवेट  लिमिटेड  पर  इंडिया  एक्सप्रेस  न्यूज पेपर्स  प्राईवेट  लिमिटेड  दोनों  ही  के  मामलों

 दो  निदेशक  श्री  AITo  राज गोपालन  ,  मुख्य  लागत  लेखा  अधिकारी  वित्त  मंत्रालय  कौर

 प्रोफेसर  Ho  टी ०  मर्चेंट  कम्पनी  1956  की  धारा  408  के  अन्तगंत

 19  नवम्बर  ,  1973  श्र  4  1972 से  दो  ag  की  अवधिहेतु  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 इंण्डियन  एक्सप्रैस  प्राइवट  लिमिटेड  और  एक्सप्रैस  न्यूज  पेपर्स  प्राईवट  लिमिटेड

 के  मामलों  सें  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये  गये  थे  तथा  उनका  उत्तर  भी  प्राप्त  हो  गया  ।  दो

 कम्पनियों  ने  तथापि  सरकार  द्वारा  प्रारम्भ  क्री  गई  कार्यवाही  के  विरूद्ध  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में

 लिखित  याचिकाएं  दायर  की  तथाਂ  न्यायालय  ने  अन्तरिम  व्यादेश  दिया  ।  इस  प्रकार  ये  मामले

 नियासीन  हैं  |

 सर्कार  की  उन  माग  संस्थाओं  में  जिनमे  विचार  विमश  होता  है  (  डलो बि रेट

 "  से  पिछड़े  वर्गों  को  प्रतिनिधित्व  देने  का  प्रस्ताव

 ी  यप
 8737.  श्री  सारत  fag  चौहान  :  कया  न्याय  अर  कम्पनी  काय  मं  नट  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  हैਂ  पक  स्वाधीनता  प्राप्ति  के  28  वर्ष  बाद  भी  पिछड़े  वर्गों

 क  देश  के  राजनैतिक  क्षेत्र  में  प्रतिनिधित्व  बिलकुल  नगण्य

 यदि  तो  इनਂ  वर्गों  से  सम्बन्धित  विधानਂ  सभा  विधान  परिषद  सदस्यों

 तय  संसद  सदस्यों  की  सवार  संख्या  कितनी  और

 गाबा
 सरकाਂ  द  उਂ  हे  सरकार  की  उन  wines  संस्थाओं  में  जिनमें  विचार  feast  है

 किस  प्रकार
 कुछ

 प्रतिनिधित्व  देने  का  विचार  करती  है  ?

 न्याय  अर  कम्पनी  शायर  मंत्री  एच०  आर०  :  से  य डिधवन
 ame  tte के  अनुच्छेद  330  और  332  के  अधीनਂ  लोना  सभा  are  राज्य  विधि  1  गये  &  माओं में  केवल  अन सूचित

 जातियो  और  अनुसूचित  atfarsfaat  o fatafirear के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  उपबंध  किया  गया  विधान
 मंडलों  में  रगों  के  प्रतिनिधित्व  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 श्रेणी  एक  तबा  श्रेणी  दो  के  वफादार  रेल  द कलन्च  रियों  को  रोजगार  का  लाभ

 8738.  दिल  जजों  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (& )  Fal  1974  को  हडताल  में  वफा शर  रहने  वाले  रेल  कर्म  चोरियों
 के  बच्चों  के

 श्रेणी  ara  की  विभिन्न  सेवाओं  में  भर्ती  करते  का  लाभ  दिया  गया  है

 यदि  तो  यंह  लेगो  तीन  तथा  श्रेणी  चार के
 रेल  कम

 चोरियों  के
 लिये  दिया  गया

 था  जिसके  संघ ने  हड़ताल  का  आहवान  किया

 क्या  हडताल  का  आह्वान  श्रेणी  एक  तय  दो  के  अधिकारियों के
 संगठन

 ने  भी
 किया

 और

 यदि  तो  श्रेणी-एक  तथा  श्रेणी  दो  के  अधिकारियों  को  भी  उक्त  प्रोत्साहन  देने  में

 क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा  faa)  :  af

 ओर  यह  लाभ  तीतरी  और  चौथी  श्रेणी में  रिक्त  स्थानो  का  कुछ  सभी

 श्रेणियो ंके  उन  वफादार  रेल  तमंचा  रियों  के  लिए  ay  जिन्होंने  feat  और  डराने  धमकाने  का  खतरा

 उठाकर  स्पष्ट  दिखायी  |

 नहीं  ।

 पाती  रतलाम  डिवीजनल  चिकित्सा  अधिकारियों  के रूप म  काम  कर  र
 हे  सुचित

 जाति  तवां  अनुसूचित  जनजाति  के  डाक्टर

 8739.  श्री  ए०  एस०  कपा  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  क  रंग  कि

 ? भारतीय  रेलों में  कुल  कितने  डिवीजनल  चिकित्सा  अधिकारी  काम  कर  रहे

 (@)  उनमें  अनुसूचित  जाति  तथा  arg
 स ।  नत  जनजाति  के  कितने  डिवीजनल  चिकित्सा

 अधिकारी

 क्या  अनुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति के  डाक्टरों  को  केन्द्रीय  सरकार  दारा

 निर्धारित  प्रतिशतता  के  अनुसार  डिविजनल  चिकित्सा  अधिकारी  के  पदों  पर  पूर्ण  प्रतिनिधित्व

 दिया  गया  और

 डिवीजनल  चिकित्सा  अधिकारी  के  पदों  पर  नियुक्ति  का  निर्धन  स्त  प्रतिशत  पुरा

 करने
 के

 लिए  argh  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति
 के

 डॉक्टरों  की  भर्ती  हेतु  क्या  कार्यवाही
 करमे  का  बिचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा
 :

 1121

 अनुसूचित  जाति  :  6  ;

 अनुसूचित  जन-जाति  :  3  ।

 मण्डलਂ  चिकित्सा  अधिकारियों  के  रूप  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 के  डाक्टरों  के  प्रतिनिधित्व  की  ययेष्टता  की  सराहना  इस  तथ्य  के  संदर्भ  में  की  जानी  होती  है  कि
 अबमण्था

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  15  प्रतिशत  और  अनुसूची  a  जतਂ  frat के  लिए  7.1/2  प्रतिशत

 से  संबंध  रखता  किसी की
 आरक्षण  कोटा  किसी  ag

 में
 भरी  जाने  ata  रिक्तियों की  सं

 संवर्ग  में  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  से  नहीं  ।
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 मण्डल  चिकित्सा  अधिकारियों  की  सीधी  भर्ती  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से

 की  जाती  है  जो  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित'  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  संबंध  में  विचार  करते

 समय  योग्यता मानक  में  शिथिलीकरण  कर  देता  आरक्षित  रिक्तियों  जोभरी  नहीं  जा  पातीं

 अपमानित  की  जाति  है  और  वर्तमान  निर्देशों
 के  अनुसरण  में  उनके  लिए  फिर  से  विज्ञापन  दिये

 जाते  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित'  जन  जाति  के  लिए  पदोन्नति  में  आरक्षण  हाल  ही  में  शुरू
 किया  गया  है  और  जब  सहायक  चिकित्सा  अधिकारियो  में  से  मण्डल  चिकित्सा  अधिकारियों

 की

 पदोन्नति  का  अवसर  इन  निर्देशों  का  अनु सं रंग  किया  जायेगा  ।

 रेलवे  बोर्ड  मे  अनुभाग  दो  अधिकरियों  के  सेवाकाल  म  वद्ध

 8740-  को  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यद  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  बोझ  के  कार्यालय  में  कार्यरत  श्रेणी-दो  के  sa  अनुभाग  अधिकारियों  के  नाम

 क्या  जिन्हें  वर्ष  1974  से  अब  तक  58  वर्ष  की  आयु  के  पश्चात  सेवा  काल  में  वृद्धि  तथा  ।  अथवा

 पुनर्नियुक्ति
 का  नाम  लाभ  दिया  गयो  है  ;  और

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  है  जों  वह  1975  के  दौरान  59  वर्ब  की  आय  प्रतप्त  करके

 अपने  सेवादल  ठ क ः में व्‌ | |  तया/अगवा  पुनर्नियुक्ति  की  वर्तमान  अवधि  को  पूरा  कर  लेंगे  ?

 रेल  मंत्रालय मे  उप  मंत्री  बूटा  :  यद्यपि  किसी  अनुभाग  अधिकारी  को

 पुन नि धो  जित  नहीं  किया  गया  लेकिन  feared  अनुमप  अधिकारियों  का  1974  से  एक

 वर्ष  का  सेवा  काल  बढ़ाया  war  है  :--

 जे०  पति (1)  श्री  वी०

 (11)  श्री  आर०  एस०  सरोहा

 (iii)  श्री  एस०  aa

 निम्नलिखित  अनुभाग  अधिकारी  59  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  होने  पर  1975  के  दौरान

 सेवा-वृद्धि  की  वर्तमान  अवधि  पूरी  करेंगे  — a

 (1)  श्री  ato  ज०  तकी

 (ii)  श्री  आर०  एस०  सरोहा  ।

 दिल्‍ली  तवा  गढ़ी  scare  अर  रेवाड़ी  तथा  खली  कपूर  के  बीच  रेल  पटरियों  को  दोहरा  करना

 8741.  श्री  सुशितिप्ार  सिंह  मलिक  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 x
 ecg  त क्या  दिल्‍ली-रेवा ड़ी  लाइन  पर  गढ़ी  हसरत  जंक्शन  तथा  खलिलुर  रेलवे

 बीच  छ  रेल  गाडियां  एक  दुरे  को  क्रास  करती  है  और  एक  गाड़ी  के  लेट  होने  से  दूसरी  गाड़ी

 भी
 लेट  हो  जाती  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मागं  की  रेल  पटरियों  को  दोहरा  न  करने  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 रल  मंत्रालय  म  उपमंत्री  बूटा  जी  समयसारणी  के  असार  केवल

 5  अप  गाड़ियों  दिल्ली-रेवाड़ी  खण्ड  पर  गढी  हर सरू  जंक्शन  और  ख  लालपुर  स्टेशन  के  वीच  के

 स्टेशन  पर  ,  5  डाउन  गा  wat  से  क्रास  होता  है  ।  इकहरी  लाइन  वाले  खण्ड  पर  दो  गाड़ियों  में

 से  एक  के  विलम्ब  से  चलने  की  दशा  में  दूरी  गाड़ी  को  क्रास  करने  के  लिए  एक  गाड़ी  का  रोकना

 अर्सा  रहिये  हो  जाता है  ।

 E0
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 चूंकि  दिल्‍ली से  साबरमती  तक  सम्पूर्ण  मीटर  आमानਂ  वाले  खण्ड  जिसमें  दिल्‍ली

 रेवाड़ी  खण्ड  भी  शा  मिल  बड़ी  लाईन  में  परिवर्तन  विचाराधीन  मीटर  आमन  के

 गढ़ी  सरसरू  इकहरी  लाइन  वाले  पर  दोहरी  लाईनਂ  बिछाने  पर  फिलहाल  विचार  नहीं  किया  जा

 रहा  हैँ  ।

 डिप्टी  चीफ  मेकेनिकल  इंजी  इज्जतनगर  के  अधीन  श्र  णी-चार  के

 कमरा  रियों  की  बरखास्तगी

 8742.  श्री  मोहन  स्वरूप :  क्या  रेल  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डिप्टी  चीफ  मैकेनिकल
 इंजी  नियर

 ,  इज्जतनगर  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कार्यालय

 में  श्रेणी-चार  के  कई  व्यक्तियों  को  उसी  अधिकारी  ने  बरखास्त  कर  दिया  थाਂ  जिसने  अनुशासनात्मक
 अपील  नियमों  के  अधीनਂ  उनके  विरुद्ध  जांच  की  थी  ;

 यदि  तो  क्या  भारत  के  संविधानਂ  के  सम्बन्धित  अनुच्छेदों  के  प्रावधानों  तथा  उक्त

 कार्यवाही  को  अवध  घोषित  करनेवाले  उच्च  न्यायालय  द्वारा  जारी  किये  गये  निदेशों  का  इनਂ  मामलों

 में  उल्लंघन  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैਂ  ;  और

 (7)  क्या  प्रभावित  हुए  कर्मा चा  रियों  ने  कोई  अपील  दायर  की  है  ;  यदि  तो  उस  पर  क्या

 निर्णय  किया  और  यदि  तो  उनके  मामलों  को  निबटाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  से  (7)  सुचना  इक ठी  की  जा  रही  है

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 भारतीय  रेलवे  को  विश्व  बंक  से  ऋण

 8743.  श्री  एस०  एन०  faa:  क्यो  रेले  मंत्रों  as  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  ,  रेलवे  बोर्ड  को  विश्व  बैंक  से  कितना  ऋण  मिला है  ;  और

 ऋण  का  उचित  ढंग  से  उपयोग  किया  गया  है  और  यदि  तो  किन  परियोजनाओं

 के  लिये  ऋण  प्राप्त  हुआ  है  ?

 रेल  मंत्रालय म  उप  मंत्री  बूटा
 :  और  1  पिछले  तीनਂ  वर्षों  के  दौरान

 विश्व  बैंक  से  कोई  ऋण  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  फिर  विश्व  बैंक  की  सहयोजित  संस्था  अंतराष्ट्रीय
 विकास  संघ  से  पिछले  तीनਂ  वर्षों  में  भारतीय  रेलों  को  कुल  मिलाकर  1550  लाख  डालर

 118  60  करोड़  रूपये  के  के  निम्नलिखित  दो  ऋण  प्राप्त  हैं  ——

 अनाथ  ee

 करार  स०  और  तारीख  अमेरीकी  डालरों  मानक

 में  रंकम  रुपये  में

 रक (10
 लाख

 280-  आई  To  75.00  54.60

 तारीख  24-1  f  4 )

 448  ऑफ  ए  स०  a  *  80.00  64.00

 तारीख  21-12-73  ae  ee ee  ee we

 155.00  118.60
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 2  अन्तराष्ट्रीय  विकास  संघ  से  मिलने  वाले  ऋणों  पर  कोई  याज  हड्डीं  लगता  ,  केवल  0.  75.0

 प्रतिशत  वारिक  दर  से  सेवा-प्रभार  देना  होता  है  ।  ये  ऋण  so  वर्षों  में  प्रतिदेय  है  और  इन  पर  पहिने

 10  वर्षों  में  अदायगी  की  छूट  रहती  है  ।

 3  यह  ऋण  भारतीय  के  विस्तार  और  क्षमता  में  fz  के  कोय

 क्रमों  के  संदर्भ  में  प्राप्त  किये  जाते  हूँ  और  रहें  चल
 स्टाक  के  निर्माण के  लिए  अपेक्षित  पूजा  और  कच्चे

 पट  नवीकरण  और  पुल  सम्बन्धी  लाइन  क्षमता  के  काम  सिग्नल  और  बिजली करण

 योजनाओं
 और  संयंत्र  और  मशीनों  से  सम्बन्धित  सामान  आयात  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 अपराध  रो  कने  &  लिये  स्थानों  र्लगाड़ियों  मे  गलियारा  व्यवस्था  आरम्भ

 करने  का  प्रस्ताव

 8744.  श्री  रावन  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  कि  अपराध

 रोकने  के  विचार  से  स्थानीय  रेलगाड़ियों  में  गलियारा  व्यवस्था  आरम्भ  की  जाये  ;  और

 यदि  तो  प्रस्ताव
 की मुख्य  बातें  क्या  हूं  और  इस  पर  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है

 रेल  मंत्रालय  ३  उप  मंत्री  बटा  fag)  :  जी  et

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेल  कर्मचारियों  के  पूरी  गीत  यात्रा  भत्तों  नियमों  कर  प्रकाशन

 3745.  को  नीति राज  सिह  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  य  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जून/जुलाई,  1974  में  रेलवे  के  गजट  में  ag  सुचना  प्रकाशित  की  गई  थी  कि  रेल

 कर्मचारियों  के  यात्रा  भत्ता  नियमों  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  और  कर्मचारियों  को  सलाह

 दी  गई  थी  की  यदि  वें  चाहता  वे  अपने  यात्रा  भत्ते  सम्बन्धी  बिल  अभी  अपने  पास  te  सकते  है  |

 क्या  उन्हें  अन्तिम  रुप
 दे  दिया  गया  है  और  लागू  कर  दिया  गया है  ;  और

 यदि  तो  उप रिक्त  नियमों  को  कब  तक  afar  et  दे  feat  जायेगा  और  लागू कर
 feat  जायगा  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा
 :  1975  में  रेलों  को  इस  बात  के

 अनुदेश  जारी  किये  गयें  थ  कि  तीसरे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  के  संदर्भ  में  जब  तक  परिशोधित

 यात्रा  भत्ता  नियम  जारी  न  किये  जाय  तब  तक  कर्मचारियों  कों  वर्तमान  नियमी  के  अनुसार  और

 उस  वेतन के  dea  जिसके  वे  1-1-1973  से  प्रारम्भ  परिशोधित  वेतनमान में  आने  से  ya

 हकदार  थे  यात्रा  भत्ता  लेते  रहना  चाहिए
 ।

 इस  विषय  में  सरकार  दवारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रही  है  ।

 अभी  यह  बताना  इस  समय  संभव  नहीं  है  कि  परिशोधित  आदेश  कब  जारी  किये  जायेंगे  ।
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 oo

 मौतों  रेत  (feata  1973  के  पारित  होने  के  बाद  हुई  रेल  दुर्घटनाओं
 सारे  गय  व्यतीत

 8746.  श्री  नरेन्द्र कु सार  सांघी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 dae  दवारा  29  1974  को  भारतीय  रेल  विधेयक

 किये  जाने  के  बाद  हुई  रेल  दुर्घटनाओं  में  कुल  कितने  यात्री  मारे

 want  के  प्ररिवारों  को  ara  erat  में  मुआवजा  दिया  गया  है  ;  औरे

 अन्य  व्यक्तिओं  के  मुआवजे  के  भुगतान  में  कितना  विलम्ब  हुआ  है  और  इसके  क्या

 कारण  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  :  भारत  की  सरकारी  रेलों  पर  29-11-73

 से  31-3-75  तक  कीਂ  अवधि  में  गाडियों  की  टक्कर  पट्टी  से  समयार  पर  दुर्घटना

 होने  और  गाडियों  में  आग  लगने  की  दुर्घटनाओं  में  145  यात्री  मरे  ।

 अभी  तक  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  ।

 जो  दावे  प्राप्त  हो  चुके  हैँ  वे
 दावा  आयुक्तों  के  पास  पड़े  ह  जो  ऐसे  दावों  की  जांच  और

 निपटारा  करने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  है  ।

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  मे  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुचित  जन-जाति  के

 अस्यायो  कर्मचारी

 8747.  श्री  एस०  एस०  क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि

 30  1974  को  उनके  मंत्रालय  में  तथा  saa  सम्बन्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों
 में  प्रथम  द्वितीय  तृतीय  श्रेणी  तथा  चूतिये  श्रेणी  के  पदों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुचर  चित
 जनजाति  के  अस्थायी  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  थी  ;

 इनमें  से  उनकी  संख्या  कितनी  थी  जिन्होंने  उस  तारीख  को  तीनਂ  साल  की  सेवा  पूरी  कर

 ली  थी  ;  और

 उक्त  भांग  में  वर्णित  व्यक्तियों  को  स्थायी  घोषित  न  करने  के  क्या  कारण  हैँ  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी

 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 कम्पनी  विधि  ate  को  पं थक  शाखाएं

 8748.  श्री

 कृपा  रग
 प्र सल भाई

 क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  कम्पनी  विधि  बोझ  की  पृथक  शाखाओं  की  स्थापना  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर
 सरकार  विचार कर  रही है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?
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 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेंदब्रत  :  नहीं

 श्रीमान जी  |

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विद्यमान  रिक्त  स्थानों  पर  पात्र  कर्मचारियों  की  पदोन्नति

 8749.  शो  कार  लाल  बरवा :  क्या  रेल  मंत्री  वाणिज्यिक  लिपिकों
 द्वारा

 पश्चिम

 रेलवे  के  महाप्रबंधक  तथा  मुख्य  वाणिज्य  अधीक्षक  को  ज्ञापन  देने  के  बारे में  9  1974  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  61  के  उत्तर के  संबंध  में  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |: २28 ह  जेसा  कि  आश्वासन  दिया  गया  था  इस  बीच  सभो  पात्र  aretha  का

 मुक्तता  परिक्षण  किया  गया  है ं;

 यदि  at,
 तो  परीक्षण  aa  किया  गया

 उन  प्रत्याशियों
 के  नाम  क्या  हूँ  जिन्होंने  परीक्षण

 में  भाग  और  जो  सफल  घोषित  कर  दिये  गये  है  ;

 यदि  नहीं  ,
 तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इसके  कबतक  ७५० किये  जाने  ५ को  सम्भावना

 और है  ;

 क्या  सरकार  इस  बातਂ  का  पता  लगायेगी  कि  उपयुक्तता  परिक्षण  में  पात्र  कमेंचारियों
 न्गा  विलम्ब को  अपने  उपयुक्त  अधिकारियों  से  वंचित  रखने  के  लिए  जानबूझ  कर  ता  T4eqe  नहीं  किया  जाता

 है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  और  उपयुक्तता  परीक्षा  अभी  तक

 नहीं  हुए  हैਂ  ।

 ।  फिर  ag  सुनिश्चित और  )  विलम्ब  के  कारण  '  का  पता  लगाया  जा  रहा  है

 किया  जायेंगी  कि  उपयुक्तता  परीक्षा  बिना  किसी  अन्य  अप रिहा यं  विलम्ब  के  लेली  जाये  ।

 एकाधिकार  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के
 अधौन

 मास  अंगूर  एण्ड  कम्<नी

 के  विरुद्ध  अभिनीत  मामले

 8750-  श्री  बंकर  नारायण  नील  देव  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि

 (  क्या  एकाधिकार  निबन्धात्मक  ८
 व्यापार

 प्रक्रिया  अधिनियम  के  अधीन मैसेज  बंगूर  एण्ड

 कम्पनी  के  विरुद्ध  अनेक  मामले  अनिर्णीत  पड़  हू  ;  और

 यदि  तो  इन  मामलों  के  तिथि वार  तथ्य  क्या है  और  प्रत्य  क  मामलें में  क्या  य  वहीं
 की  गई

 fata,
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 बोदरी
 a  aaa
 ग

 क  द  क  |  1)  एकाधिकार

 एवं  निर्बन्धनकारी व्यापार  प्रथा  अधिनियम ,  1969  के  अन्तर्गत  न् ध... मसस  बाँगुर  एण्ड  कम्पनी  नामक

 किसी  कम्पनी  के  विरूद्ध  कोई  मामला  अनिर्णीत  नहीं  > ह

 उत्पन्न  नहीं  होता
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 तथा  गर-वित्तीय  कम्पनियों  दवारा  जसा-राशियाँ  स्वीकार  किये  जाने  के  बारें  स

 नय  .  विनियमन

 8751.  शो  सथ  जिया  :  क्या  ata  अर  कम्पन  काय  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  १ गर  बैंकिंग  तथा  गर-वित्तीय  कम्पनियों  gret  जमा  राशियां  स्वीकार

 किये  जानें  के  बारे  में  कोई  नए  विनियमन  जारी  किये

 यदि  तो
 ही  जना  राशियों  कीਂ

 विभिन्न  श्रेणियों को  परिभाष/ओं  का  तथ  उनको  स्वीकार

 fag  जानें  के  संबंध  में  लगाये  गय  नय  प्रतिबन्ध  का  ब्यौरा  क्या  और

 \  )  इत  संबंध  में  निर्देशों  का  उल्लंघन  करमे  पर  क्या  दण्ड  दिये  गये  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  स  उप  मंत्री  ब्दब्रत  श्रीमान्‌

 जी

 विभिन्न  श्रेणियों  की  जमा  एवं  जहां  तंक  ये  स्वीकार  की  जा
 सकती

 से  समाधित  उपबन्ध  कम्पनी  का
 प्र  1975 में  गणित  जो  21  मार्च

 1975  को  सदन के  पटल  पर  प्रस्तुत  किये  गये थे  |

 कम्पनी  का  प्रे ति ग्रहण  )  1975  के  नियम के  साथ  कम्पनी

 1956  की  धारा  58  का  (6)  में  किन्हीं  उल्लंघनों  के  लिये  दंड  का  प्राविधान  है  ।

 आँध्र  waar  मं  कास्टिक  सोडा  सयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  आवेदन  पत्र

 8752.  श्री  वाइ०  ईश्वर  रेड्डी :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  sleep  प्रदेश  में  कास्टिक  सोडा  बढ़ती  मांग  की  जानकारी

 a

 यदि  त्  तो  आन्ड्  प्रदेश
 औद्योगिक  विकास

 निगम  लिमिटेड  ato

 एल०  पी०  2468/73)  और  दो  द्लों.अर्थात्‌  मैसेज  खं  फ़रो-एलायंस  नई
 दिल्ली

 147 5/सी०एल ०पी०  71)  और  कंटोनेन्टल  नेल्लोर

 संख्या  2728  सी०  एल०  dye
 72  द्वारा  कास्केट  सोडा  संयंत्र  स्थापित  करने

 के  लिये  अन्य  पन्नों  के.आवेदनਂ  vat  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  fag  लम्बित  है  तो  उसके  क्या  कारण  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय में  उप
 मंत्री  सी०  पी०

 माझी )  :
 सें

 पाचि वीं
 पंचवर्षीय  योजन  के  अन्त -  तक  देश  में

 कास्टिक
 eat  मांग  और  आं  प्र  में  एक  अ

 fe
 भिलट  की  स्थापना  की  आवश्यकता  का  भी  ध्यान  रखते

 हुए
 पर्याप्त  क्षमता

 लाइसेंसों
 को  जारी  कर  स्वीकृत  कर  लिया गया  है  जिससे

 आँध
 प्रदेश  औद्योगिक विकास  कारपोरेशन  लि ०

 को
 जारी

 किया  आशय  पत्र  भी  शामिल
 है

 ।  मौसे  खण्डेलवाल  फ़रो-अलाप  नई  दिल्‍ली

 और  चके जम सस  कॉन्टिनेन्टल  नेल्लोर  के  दो  अन्य  आंवदन  पत्रों  की  अस्वीकार  है  क्यों
 कि  पर्याप्त  क्षमता  शामिल  की  जा  चुकी है  ।
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 उड़ीसा  के  रसायन  उद्योगों  को  कच्चे  a  की  सप्लाई

 8753.  ६  अनादि  चरण  दास  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  को  व्यै  1974-75  में  रसायन  उद्योगों  के  लिय  पर्याप्त

 कच्चा  माल  सप्लाई  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ै?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  और

 इस  समय  जब  कि  कच्चे  माल  और  विशेष  की  उपलब्धता  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  अपर्याप्त  है  उसमें  सुधार  करने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयास  किया

 जा  रहा  है  ।  देशीय  जहां  उद्योग  अपेक्षित  wee  का  देशीय  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं

 होता  उस  मामले  में  जहां तक
 सम्भव  हो  कमी  के  पूरा  करने  के

 लिये  आयात  की  अनुमति दी
 जाती

 हैं  बशर्तें  की  विदेशी  मुद्रा  निर्बाध  रूप  से  उपलब्ध  हो

 गुजरात  के
 उद  लोगों  को  कच्चे  माल  की  सप्लाई

 8754  श्री  डी०  डी०  देसाई
 :

 बया  पेट्रोलियम  are  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1974-75  में  गुजरात  में  स्थित
 कृत्रिम

 प्लास्टिक

 और  भेषज  उद्योंगों  को  प  gaits  आयातित  कच्चा  माल  सप्लाई  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 afar  और  रसायन  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री

 सी
 ०

 पी०  :  और

 जबकि  इस  समय  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  निवेशों  और  कच्चे  मालों  को

 उपलब्धता  पर्याप्त  नहीं  उसमें  सुधार  करते  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किये  जा  रहे  जहां

 चे  माल  क़ा  देगी  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  है  जहां  तक  संभव
 उद्योग  दुबारा  अपेक्षित  कच

 कमी को  करते  के  आयात  की  अनुमति  दी  हैं
 बशर्तें

 कि
 विदेशी  मुद्र  की  उपलब्धता

 में  कोई  बाधा  नहों  ।  जहां  तक  भेषज  उद्योग  का  संबंध  केन्द्रीय  राज्य  व्यापार  निगम

 के  माध्यम  से  सरणीवदध  sie  औषधियों  और  औषध  मध्यवर्ती  पदार्थों
 के

 आयात  की  व्यवस्था  करती

 है  और  उनका  प्रत्येक  निर्माण  एकक  की  हकदार  के  अनुसार  राज्य  व्यापार  निगम  और  में  ससे

 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि
 ०

 द्वारा  भेषज  उद्योग  में  वितरण  किया  जाता  है  ।

 ग्लाईबेनवलमाईड  का  उत्पादन

 8755.  श्रीं  नानूभाई  एन०  क्या  पेट्रोलियम  आर  मंत्री  ag  इतनी  की  कृपा

 करेंगें  कि

 क्षेत्र  स्थित  एकक  ढ्वारम क्या  स्लॉईबेनक्लेमाइड  का  उत्पादन
 देश  में

 एक  ल

 किया  जाता  है  और  मामलें की  जांच  हाथी  समिति  द्वारा  गई  ।  यदि  तो  इस  मामले में

 समिति  की  क्या  सिफारिशें है  ;
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 क्या
 नई

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  खण्ड  1  अनुबन्ध  74,  मद  104/  4/T1

 क्रम  संख्या  23)  के  अनुसार इस  मद  का  आयात  lo
 प्रतिश्त

 तक  सीमित  है  और  यदिਂ  उक्त  प्रति

 बन्ध  ant  नहीं  उठाया  जाता  हैं  और
 आयात

 पर  पूर्णतया  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  तो  इसक

 अभिप्राय  देश  में  बहु-राष्ट्रीय  फर्मों  को  संरक्षण
 देना

 क्या  उक्त  लघु  एकक  के  अन्य  उत्पादन  जैसे  थियोफीलिन  एथनोएट  आफ  पीपरा जिन
 को  भी  इस  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहे  है  क्योंकि  उसके  लिए  भी  10  प्रतिशत  आयात  की

 अनुमति  दी  गई  और

 (7)  क्या  सरकार
 का  विचार  इस  वस्तु  के  आयात

 पर
 भी  far  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है

 जिससे  लघु  क्षेत्र  में  स्थित  एकक  के  fea  की  रक्षाਂ  की  जा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ? ह

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  माझी )  :  मस  काबिल

 केमिकल्स
 प्रा०  लि०  द्वारा

 ग्लोबल  नक्लामाइड
 के  उत्पादन  को  प्रारंभ  कर  देने  की  सुचना  औषध

 एवं  भेषज  उद्योग  समिति
 की

 रिपोर्ट  6
 अप्रेल  1975  को  प्राप्त  हो  गई  हैਂ

 तथा  इसे  इसी  अधिवेशन

 के  दौरानਂ  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया

 से  पाईपेराजइनਂ  के  ग्लाईबनक्लामाइड  तथा  थियोॉफाइलइन  एथधोनयेट  को

 परिशिष्ट  74,  भाग  4  में  सम्मिलित
 किया  गया  हैं

 |  आग  टी  ०  सी ०  नी  ति ਂके  अनसार  अप्रैल  1975

 1976  के  दौरान  ्  स्तर  क्षेत्र  में  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  प्रतिबंधित  आधार  पर

 व्यय
 में  दिये  जाने  योग्य  मदों  के  लिए  seater  मूल्य  सीमा  के

 लिए  प्रतिबंधों
 प्रतिशतता  वालीਂ

 मर्दे  ।  कथित
 नीति के  अनुसार  बताई  गई  सीमा  10  प्रतिशत  हैँ  dad  काबिल  केमिकल्स

 प्रा०
 लि०  ने

 अभ्यावेदन
 दिया  हैਂ  कि

 प्रतिबंघित
 आधार  पर  इन  मदों  के  आयात  की  अनुमति  से

 काय  नहीं  चलेगा  ।  सरकार  पार्टी  के  अभ्यावेदन  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 कुछ  विदेशी  औषध  कम्पनियों  का  विलय

 8756.  श्री  नान भाई  एन पटेल  :  FAT  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेगे  कि :

 wad  ई०
 मक

 और  मसल
 साराभाई को  अलग  अलग  होने  और  मांस  बी०  डी०  एच०

 और  tad  सीमा  के  मेंबर्स  ग्लैक्सो  तथा  मं  ससे  गंगी  के  साथ  विलय  की  अनुमति  किन  किनਂ  शर्तों

 पर  दीਂ  गई  है  द

 इनਂ  फर्मों  के  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  sate  और  तीन  वर्षों  में  उनकी  कितनी  लाइसेंस

 प्राप्त  क्षमता  मंजूर  की  गई  वास्तविक  उत्पाद
 क्यां

 मंत सं
 साराभाई  से  अलग  होने  के  समय  ह्मीं  fo  वले (० मक  दवारा  कितनी  धनराशि  ar

 वार्षिक  प्रत्यावर्तन
 किया  जा  रहा  था और  गत  तीन  वर्षों  में  अलगਂ  अलग  इसने  कितनी  धनराशि

 का  प्रत्यावहन  किया ;

 क्या  सरकार  का  विदेशी  फर्मों के  क्लिक  अथवा  अलग  होने  को  एकदम  रोकने  का

 विचार  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (#)  क्या  सरकार  का  विचार  मैसेज  बी०  डी०  एच०  को  ई०  मौक  के  साथ  इसके  सभी

 लाइसेंसों  विलय  की  अनुमति  देने  का  है  सर्दी  तो  का  यही  वस्तुओं  बनाने  वाले

 एककों  के  हितों  को  किस  gare  संरक्षित  करने का  है  जो  इस  समय  विकासशील  अवस्था
 पर
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 ऋण

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०
 माझी )  (¥)

 रसायनों  तथा  विटामिन सी  के  उत्पादन के  लिये  सरकार  ने
 1957  और  1958  में  में  सस

 साराभाई

 aa  fo  (aq
 सारा

 भाई
 {Ho we

 केमिकल्स )  -
 का  जमाने  की  द... ् मसंस  वं  To  जी०  के

 साथ  26

 प्रतिशत  की  साम्य  भागीदारी  वाले  सहयोग  समझौते  का  अनुमोदन  किया था  ।  मैसर्स  न  जी  ०

 पश्चिम  जमनी
 के  साथ  सहयोंग  समझौता  15  जुलाई  1969  को  समाप्त  किया  गया  था  और

 तव  से  मैसर्स  साराभाई  एम  केमिकल्स  पूर्ण  रूप  से  भारतीय  स्वामित्व  में  हैं  ।

 स्विटजरलैंड  में  सीमा  और  गाइगी  के  विलयन  के  उपरान्त  भारतीय  कम्पनी  माता  सीमा

 आफ  इण्डिया  लि०  ने  अपना  नाम  बदल  कर  मिस  सीबा  गार्गी  आफ  इण्डिया रखा  है  |

 26  जुलाई  1968  को  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  बी०  डी ०  एच०  और  शिजक्सों  के  विलय

 योजना  का  अनुमोदन  किया  था  और  यह  आदेश  दिया  कि  1  जुलाई  1968  से  ato  डी०  एच०

 प्राइवेट  fro  के  सभी
 भू सम्पत्ति

 अधिकार  स्वामित्व  सम्पत्ति  अधिकार  परमिट

 लाइसेन्स
 दायित्व  दायता  कों  बिना  किसी  और  काय  तथा  दस्तावेज़  के  गि लैक् सो  लेबोरेट्रीज़

 लि०  को  सौंपे  जायें  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  दिये  गये  औद्योगिक  लईसेसों  तथा  इस  अवघि  में  उत्पादन  के

 सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 साराभाई  मर्क  लि०  सारा  भाई  एम  केमिकल्स )  मस्से  मक  ए  जी  पश्चिम

 जमनी  के  साथ  साम्य  भागीदारी  की
 अनुमति

 दी  गई  थी  ।  tad  साराभाई  मक  लि०  द्वारा  1967,

 1968  और
 1969 के  दौरान  बाहर  भेजे  गये

 धन  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 संभा  पटेल  पर  रखी  जायेगी  ।  मे  ससे  ई  मके
 )

 प्रा०  लि०  द्वारा  पिछले  तीनਂ  वर्षों  में  बाहर
 भेजी  गयी  धनराशि  इस  प्रकार  है

 .:--

 ag  प्राण

 1971  0.97

 1972  73.0

 1973  2.  19
 ve  at

 सम्बन्ध  कान
 और

 विलय  के  प्रश्न  पर  देश में  सम  qa  न  के  अनुसार  विचार
 किया  जाता है  ।  ह  में  गिलासों  लेबोरेट्रीज़  लि० में  विलय  होने  के  बाद  बी०  डी०

 एच०  एक  अलग  अस्तित्व  के  रुप  में  समाप्त  हो  चुकी  है  ।

 मस  बी०  डी०  एच०  कोर्स  ग्लैक्सो  के  साथ  विलय

 भ
 8757.  श्री  नानूभाई  एन०  पटेल

 :
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 दी  गई

 Had  बी०  डी  एच०  हजम सस  ग्लैक्सो  के  साथ  विलय  की  अनुमति  किस  प्रकार

 क्या
 केश  के  बाहर  कम्पनियों  के

 विलय
 का  of  देश  के  भीतर  उनका  विलय  भी  है  ;  हमारे

 देश
 में

 उनके  विलय
 सम्बन्धी

 मुख्य
 बातें  कया है  ;  और  उसकी  शर्तें

 क
 या  है  ;
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 क्या  tad
 ato  डी०  एच०  द्वारा  fra  सभी  उत्पादन  भारतीय  फर्मों  द्वारा  भी  a

 नाय
 जाते है  जौर  यदि  तो  इसके  मंत्रालय  द्वारा  किस  आधार  पर  इस  विलय के  लिये

 अनुमति दी गई  और  यदि  उनका  मंत्रालय  इस  विलय  के  लिए  सहमत  नहीं  हुआ  तो  इसके  लिए  अनुमति रि

 अन्य  प्राधिकरण  द्वारो  दी  गई  ह

 विलय  के  समय  मस  ato  डी०  एच०  और  मस  ग्लैक्सो  की  अलग  अलग  विदेशी

 साम्य  पूंजी  क्या  थी  अर  विल के  पश्चात्‌  यदि  साम्य  पूंजी में  यदि  वृद्धि अय वा  कमी  हुई  तो

 विलय  के  समय  इन  फर्मो  के  अलग  अलग  लाभ  क्या  थे  और  इसकी  स्थिति  क्या है  ;  और

 क्या  सरकार  का
 विचार

 देश  में  इस  प्रकार  के  विलय  को  रोकने  का  उक्त  फर्मों

 का  भारतीयकरण  करने  और  ~ —-> ve OS उन्हे  वलय  की  अनुमति  a  देते  सम्बन्धी  क्या  प्रस्ताव  हैਂ  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी ०  माझी )  :  )
 at  1968  में  ब्रिटिश ga  हाऊस  ferro  द्वारा  सुचना  दी  गई  थी

 कि  यू
 ०  के०  में

 गिलासों

 समूह ने  हाल  ही में  य ू०  के०  के  बी०  डी०  एच०  समूह  में  नियंत्रक  अधिकार  प्राप्त  कर  लिये  थे  और

 निकट  भविष्य  में  बी०  डी०  एच  विलय  का
 प्रस्ताव  है

 |  26  जुलाई  1968  को  बम्बई
 wea

 न्यायालय  ने  ato  डी०  एच०  प्राईवेट  लि०
 के

 सभी  भू सम्पत्ति  अधिकार  सम्पत्ति

 अधिकार  परमिट
 लाईसेंस

 दायित्व  दाता  बिना  किसी
 काय

 qt  दस्तावेज  के  गिलासों

 लेबोरेट्रीज़  को  सौपे  | ये  ।

 भारत  में  विलय  से  पर्व  ब्रिटिश  ड्रग  हाऊस  प्राइवेट  fro  बम्बई  तथा

 aaa  गि लैक् सों  लैबोरेटरीज
 प्राइवेट

 लि०  क्रम  अनुसार  ब्रिटिश  ड्रग  हाउस  समूह  लंदन

 तथा  समूह यू  ०  क्‌०  की  100%  9  सहायक  कम्पनी
 के  रूप  में  काम  कर  रही  थी  ।  विलय

 के  उपरान्त  frataay  लैबोरेटरीज  प्राइवट  लि०  में  विदेशी  साम्य  पंजी  75%,  है

 दोनों  कम्पनियों के  विलय  के  समय  लाभ के  संबंध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ike  सभा

 पटल  पर  रखी  जायेगी  ।  पिछले  तीनਂ  वर्षों  में  गिलो  द्वारा  अजित  लाभ  निम्न  प्रकार  है
 :--

 ay  शुद्ध  लगा

 1971/1971-72  183  लाख  रुपय

 1972/  1972-73  140  लाख  रुपय

 1973/  1973-74
 174  लाख  रुपये

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।  विदेशी  कम्पनियों  में  विदेशी  साम्य  पूंजी  को  कम  करने

 के  लिये  सरकार  ने  निम्न  उपाय  किये  है

 1
 (  a  wa  विदेशी  कम्पनियां  विस्तार  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करती है  तो  उनसे  निम्न

 लिखितਂ  फार्मूले  के  अनुसार  विदेशी  सौम्य  पूंजी  कम  करने  के  लिये  कहा  जाता  है

 विदेशी  पूंजीਂ  वाली  कम्पनियों  के  केस  में  75%  से अनुमानित  विस्तार  लागत  40%

 अधिक

 अनुमानित  विस्तार  लागत  331/3%  विदेशीਂ  पूंजी  वाली  कम्पनियों  के  केस  में  60%
 अधिक  पर  75%  से  अधिक  नहीं  ।

 अनुमानित  विस्तार  25  %  विदेशी  पूंजीਂ  वाले  कम्पनियों  के  केस  में  51%,  से

 अधिक पर  60%,  से  अधिक  नहीं  ।
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 (ii)  सभी  अनावासियों  भारत  में  काम  करने  वाली  विदेशी  कम्पनियों  की  शाखाओं  तथा

 40%  से  अधिक  अनिवासी  शेयर  होल्डिंग  वाली  कम्पनियों  के  लिये  नयी  शाख/एं  खोलना  तथा

 वर्तमान  काय  की  जारी  रखने  और  भारत  में  किसी  उपक्रम  में  पूर्ण  या  आशिक  प्राप्ति  के  लिये  रिज दें se
 बक अं अं  गफ  इण्डिया  का  अनुमोदन  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  ।

 ad  1974-75  के  दौरान  गुजरात  में  बिना  चौकी  दार  वाले  रेलवे  फाटकों  में

 हुई  दुघंटनाएँ

 8758.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  गुजरात  में  बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटकों  में  हुई

 दुर्घटनाओं में  कितने  ब्यक्ति  मारे  गये  तथाਂ  घायल  हुये  ;

 कया  गुजरात  में  रेलवे  फाटकों  पर  चौकीदार  रखने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  बूटा  fag)  :  रेल  दुघ  टना  ओरों  से  सम्बन्धित  सुचना

 नहीं  बल्कि  रेलवे  वार  संकलित  की  जाती  पश्चिम  रेलवे  जो  गुजरात  राज्य  के  क्षेत्र  में
 ्

 होकर  गुजरती  1-4-74  से  31-3-1975  तक  की  अवधि  में  बिना  च  कीदार  वाले  समपारों

 पर
 हुई  दुर्घटनाये ंमें  12  ब्यक्ति  मारे  गय  कौर  41  घायल  हुए ।

 गुजरात  में  बिना  चौकीदार  वाले  आठ  समपारों  पर  1975-76  के  दौरान

 चौकीदार  रखने  का  कार्यक्रम  बनाया गया  है  |

 गुजरात  में  पेट्रोल  पम्प

 8759.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  विद्यमान  पेट्रोल  पम्प  गुजरात  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त

 क्या  गुजरात में  1974-75 में  कोई  पेट्रोल  पम्प  आवंटित  किया  गया  अर

 यदि  gi,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  सभी  तेल

 कम्पनियों
 के  फूटकर  बिक्री  केन्द्रों के  विमान  तंत्र  गुजरात में

 मांग
 को  पुरा  करने  के  लिये  यथेष्ट

 गुजरात  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने के  लिये  तेल  कम्पनियां  व्यापारिक  विचार  पर

 नये  फुटकर  बिक्री  केन्द्रों  की  स्थापना  करती है  ।

 शौर
 सरकार  द्वारा  पेट्रोल  पम्पों का  कोई  आवंटन  नहीं  किया  जाता  ।  1974-75

 के  तेल  कम्पनियों  द्वारा  स्थापित  फुटकर  बिक्री  निम्न  प्रकार  है  :---

 (1)  भारतीय  तेल  मिमी  (  1974-75)  :  काल टैक्स  परिवर्तन  विराम

 सरदार  पटेल  कालोनी  अहमदाबाद  कोयली  एशिया  रोड  अहमदाबाद
 alt  जामनगर  |
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 उपरोक्त में  से  विराम  थोड़ा  कौर  जामनगर  फुटकर  केन्द्र
 1974-75

 के
 दौराने

 चालू  किय  गय  थे  ।  a
 एशिया  रोड  अहमदाबाद  फुटकर

 बिकी  केन्द्र  अप्रैल  1975  में  चालू  किया
 गया  था  भावनगर  म  काल टेक्स  से  किया  गया  he  कर  बिक्री  केन्द्र शी  घ्  चालू  किया  जायेंगी  ।

 सरदार  पटल
 कालोनी  अहमदाबाद  शौर  कोयाली

 के  शेष  बिक्री  केन्द्रों
 के  लिए  केवल  नियुक्ति पत्न

 जारी  किये  गये  है  ।

 2.  एच०  पी०  सी  ०  (1974-75) :  छनी  प्रौढ़  राजकोट में  दो  पेट्रोल  पम्पों का  अनुमोदन
 किया  गया है  ।

 3.  आराई  ना  Tio :  कोदीनार  ak  ama

 इन  में  से  सुरत  साइज  के  फुटकर  बिक्री  केन्द्र  पेट्रोल  गच ०  एस०  डी०  दोनों  के  लिय  है
 श्र  शेष  केवल  डीजलਂ  तेल  के  है  ।

 इंडियन  gra  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  ग्ल्यकोनट  लिमिटेड  को  अपन

 जोन  लेगा

 8760.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  क्या  पेट्रोलियम  और  carat  मंत्री

 मद

 बताते  की

 कृपा  करा  :

 क्यो  इंडियन  दर्स  Tas ——=  फार्मास्थुटिकस्स
 fide

 ने  जीवन  रक्षक  औषधियों
 का  निर्माण

 करने  वाली  कलकत्ता  स्थित  एक  कम्पनी  ग्ल्यूकोनेट  लिमिटेड  को  अपने  अधिकार में  लेने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या है  site

 क्या  इस  कम्पनी  को  अधिकार में  लेना  हाथी  समिति  की  सिफारिशों के  अनुरूप  होगा
 ?

 पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  सी०  पी०

 :
 और

 मसले  ग्ल्यूकोनेट  लि०  द्वारा  उत्पादन  धीरे  धीरे  बन्द  हो  उत्पादन  के

 समाप्त  होने  के  कारण
 उत्पादन  समस्या  कौर  कम्पनी  के  पुनर्वास के  प्रश्न

 पर  प्राचीन  बंगाल

 सरकार  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 समिति  की  रिपो  सरकार  को  6  अप्रैल  1975 को  प्रस्तुत  की  गई  थी  शर
 उस  पर

 सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सोवियत  संघ  से  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  करन  के  बारे  में  समझौता

 8761.  श्री  अरविन्द  एम०  पटल

 श्री  एन०  आर०  जकारिया

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करर  कि  :

 क्या  वर्ष  1975 के  दौरान  सोवियत  संघ से  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  करने
 के

 वारे  में  कोई  समझौता  किया  कौर

 कितनी  मात्रा  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  किया  जायेगा  तथा  आयात  किया

 जाने  वाले  -  इन  उत्पादों के  नाम  क्या  तर

 वर्ष  1974  के  दौरान  सोवियत  संघ
 से  कुल  कितने  मूल्य  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  का

 आयात  किया  गया  ?
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 पेट्रो  रि
 लियम  और  रसायन  मंत्रालय सें  उप  ayo  पी०  माझी  stat

 समझौते  के  1970  के  दौरान  6  लाख  टन  मिट्टी  के  तेल  कौर  6  लाख  टन  हाई  स्पीड

 डीजल  तेल  की  आयात  व्यवस्था  है  |

 यह  सुचना  देना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 उडीसा  में  रेल  वैगनों  की  कसी

 8762.  श्री  पी०  गंगादेवी  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 Far  उड़ीसा में  रेल  saa  की  है

 (
 \  या  बहनों  की  किसको  पुरा  करने  के  लिय  कोई  कार्यवाही  की  गई  गैर

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  माल  डिब्बों की  जो  कि  पर्याप्त है
 राज्य-वार  आधार  पर  नहीं  की  जाती  है  ।  उड़ीसा  में  माल  डिब्बों  की  कोई  कमी  नहीं है

 are  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 वब  1974-75  में  उड़ीसा  में  बिना  चौकीदार  वाल  रेलवे  क्रासिंग ों  पर  दुर्घटनाएं

 8763.  श्री  पी०
 '
 गंगा दिव  कया  रेल  मंत्री  यहां  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 उड़ीसा  में
 वर्ष

 19  74-75  में  बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  क्रासिंग ों  पर  हुई  दूब  घटनाओं

 में  कितने  व्यक्ति  मारे  गय  तथा  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए ;

 क्या  उड़ीसा  में  रेलें  ऋासिंगों  पर  व्यक्तियों  को  रखनें  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 और गईः

 तो  तथ्य )  afe  el  क्या है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 बूटा  :

 रेल  gazaia aan ower
 से  सम्बन्धित  सुचना  राज्यवार

 जो  उड़ीसा  राज्य  के  क्षेत्र  में नहीं  बल्कि  रेल-वार  संकलित  की  जाती  है  ।  दंड  tad प

 से  होकर
 गुजरती

 1-4-74  से  31-3-75  तक  को  अवधि  के  दोरान  बिना  चौकीदार  वाले

 समाचारों  पर  हुई  टुरबंट्रनाओं में  एक  व्यतीत  मारा  गया  और  9  व्यक्ति  घायल  हुए  ।

 जी  हां

 चौकीदार  रखने  की  आवश्यकता  की  जांच  की  गयी  है  और  उड़ीसा  में  बिना  चौकीदार

 वाले  26  समपारों  पर  चौकीदार  रखने  का  औचित्य  पाया
 गया  है  ।  इनमें  से

 बिना
 चौकीदार  वाल

 5  समपारों  पर  1975-76  में  चौकीदार  रखने  का  कार्यक्रम  बनाया  यथा  है  ।  शेष  21  समपारों

 पर  भी  चौकीदार  रखने  के  सम्बन्ध  में  भावी  निर्माण  काबे  क्रमों  में  शामिल  करने  के  लिए  राज्य  सरकार

 के  परामर्श  से  कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 उडीसा  पेटोल  पम्प

 8764.  श्री  पो ०  गंगादेवी  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्तमान  पेट्रोल  पम्प  उड़ीसा  की  आवश्यकताओं  को  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ;

 1974-75  के  दोरान  उड़ी वा  को  पेट्रोल  पम्पों  का  कोई  अबटन  किया  गये

 1

 (7)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 r
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 कि  LIS

 लि नत

 पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  स०  पी०  माझी )
 सभी  aa

 कम्पनियों  के
 विद्यमान  फूटकर  fat  केन्द्रों  से  सम्मलित

 तन्त  उड़ीसा  में  बिमान  मांग  को  पूरा

 करने  के  लिये  यथेष्ट  उड़ीसा  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा
 क

 के  लिये  तेल  कम्पनीयां  नये  फुट

 कर  बिक्री  केन्द्रों  की  वाणिज्यिक  विचार  से  स्थापना  कर  रहे

 और  सरकार  दूबारा  किसी  पेट्रोल  पम्प  के  आवंटन  नहीं  विया ज  ता  |  परन्तु

 तेल  कम्पनियों  दुबारा  1973-75  के  दौरान  स्थापित  फुटकर  बिक्री  केन्द्र  निम्न  प्रकार

 (1)  भारतीय  तेल  निगम
 (1974-

 75)  चौकोर  बेहयाई  कटक  मुनीरका ड्  और  बोधरांज

 tanta द्  fara  और  यह  चाल  हो  चुके  अन्य  तीन  फूटकर

 c
 बिक्री  केन्द्रों  के  सम्बन्ध

 के  नियुक्ति पत्र  जारी | किये  है  और  इनके  1975-76  में  चालू  होने  की  आशा है
 ।

 2)  बर्मा शिल  (1974)  कॉोइरां

 aaa  settler  दवारा  कीटनाशी  औषधियों  का  निर्माण

 8765.  भालजीभाई  रावजी  भाई  परमार  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (4)  कया  चौथी  योजनाओं  में  कुछ  कीटनाशी  औषधियों  के
 मूल

 उत्पादक  के  आधार  पर  मास

 इंडोफिल  को  अधिकांश  हिस्सा  दिया  गया  था  यदि  तो  दिये  गये  लाइसेंस  और  उत्पाद  और  उनकी

 कीमत  का  ब्यौरा  Fat  है  ;

 क्या  इन  महत्वपूर्ण  कीटनाशी  औषधियों  के  उत्पादन  इस  आधार  पर  इस  फर्म  को

 दिये  गये  अधिकांश  प्रतिनिधित्व  को  कभी  भी  पूरा  नहीं  किया  गया  था ;  और

 उक्त  फर्मों  को  उत्पादों  के  लिये  दिये  गय  ऋण  का  ब्यौरा  क्या  है  कया  उन्हें  वापिस  लौटाया

 गया  यदि  तो  उत्पादों  के  लिये  दिये  गये  ऋणों  को  a  लौटाने  की  छट  किस  अधिकारी  ने

 दी  थी  और  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०
 माझी  )  :  और

 अमृतलाल  एण्ड  कंपनीਂ  प्राईवेट  बम्बई
 ने  जुलाई  1960  में  मेसी  रोहन  एण्ड

 यू  ०एस०

 ए०  के  सहयोग  &  निम्नलिखित  मदों  के  निर्माण के  लिए  एक  ऑद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  एक

 नई  कंपनी  स्थापित  करने  के  लिए  प्रार्थना  पत्र  दिया  at

 उत्पाद  का  ATH  वार्षिक  क्षमता

 मथा क्रि लिक  ७०५, शी ट  मोल्डिंग  राड  एंव  ट्यूबों  1000  टन

 1500  टन एक्रिलिक  धोल

 फो नाइट  रेजिन्स  क  500  टन

 ट्राइ टन  नो नियो निक  सिंडेट्स  एंव  इमलसीफाईज  ode  1000  टन

 डिटेन  फंजीसाईड्स  2500  टन

 एक्सीलेंट  मोनोमसं  2000  टन

 मेथाक्रिलेट  मो नोम सं  4000  टन

 प्लास्टीसाइजसं  800
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 wor
 उचित  विचार  के  पश्चात्‌  पार्टी  र्व  ग्  कं  लिए  मई  1961  में T

 निम्नलिखित
 मदों  के  नि

 औद्योगिक  लाइसेंस  दे  दिया  गया

 डिटेन  फंजीताइड्स  2,500  मी  ०उत/वाधिक

 प्लास्टिसाइजर्स  800  मी  ०टन/वार्षिक

 औद्योगिक  लाइसेंस  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  पूंजीगत  मामलों  एंव  विदेशी  सहायता  की

 की  शर्तों  के  सरकार  की  संतुष्टी  के  अनुसार  होने  की  शर्ते  पर  दिया  गया  था  ।  अगस्त  1961  में  विदेशी

 सहायता  के  लिए  सरकार  दुबारा  स्वीकृत  शर्तों  के  अनुसार  प्रस्तावित  निगमित  की  जाने  वाली  कंपनी

 की  साम्य  पूंजी  का  57%  मैसेज  रोहन  एण्ड  हैस  एस०  पु  दुबारा  जाएगा  |

 प्रयोजन  पर  40  लखों  रुपय  की  पूंजीगत  लाजत  का  अनुमान  था  और  पूंजी  जारी  करने  के

 पूंजीगत  मामलों  के  नियंत्रक  ने  अगस्त  1962  में  निम्नलिखित  आकार  पर  अनुमति  दे  दी  थी

 (i)  100  पर्थ  घाले  23,000  शेयर  विदेशी  सहायक  मंसब  रोहन  एण्ड  हैस  कंपनी

 एस०  To  को  जारी  करने  के  और

 (ii)  प्रति  शेयर  100  पये  वाले  17,000  शेयर्स  महसूस  अमृतलाल  एण्ड  कंपनी  प्राइवेट  fro

 को  जारी  करने  के  लिए  ।

 बाद में  नई  ard  अर्थात  में  सर्व  एण्डोफिल  औद्योगिक  लाइसेंस  के  कार्यान्वयन  के  लिए  निगमित
 की  गई  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  डोमेन  और  प्लास्टीसाइजस  का  उत्पादन  ATA  दिया  गया  है  |

 Lene  मवाना

 कारखाने  पर

 मूल्य  लाख  रुपये

 प्लास्टिक  इजसे  उत्पादन मात्ना  डीथेन

 1  2

 मात्रा  मूल्य  मंबा  मूल्य

 1972  1000  61  142. 6  उपलब्ध  नहीं

 1973  1550  107  150.7  1.0  ी

 1974  1529  69
 5

 279.3  ”  ”
 ——

 डाइथेल  के  औद्योगिक  लाइसेंस  के  अतिरिक्त  tad  इण्डोफिल  को  नाजुक  बी  डी  साईड इस  के

 उत्पादन  के  लिए  अर्थात  स्टैम  एण्ड  टोक  को  1500  टन  क्षमता  के  लिए  16-3-74  को  दियां  गया

 और  लाइसेंस  कार्यान्वित  किया  रही है  ।

 लाइसेंस  देते  समय  tad  अमृतलाल  एण्ड  कंपनी  प्राइवेट  लि०  को  परामर्श  दिया  गया
 था  कि  कवकनाशी  के  बाजार  के  विकास  और  उत्पादन  आरंभ  करने  के  लिए  उन्हें
 उत्पादन  ऋण  व्यवस्था  के  अधीन  निर्मित  पदार्थों  और  कच्चे  माल  आयात

 करने  की  आज्ञा  भी  दे  जाएगी  ।  इस  आयात  का  मूल्य  कम्पनी  द्वारा  तयार  उत्पादन  के

 निर्वात  के  पश्चात  विदेशी  मुद्रा  में  चुकाना  था  ।  उत्पाद  ऋण  वापस  लौटाने  के  बारे  में  स्थिति
 का

 पता  लगाया  जा  रहा  है  और  सुचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 aaa  इंडोफिल  दवारा  नियवक श ाा  विदेशी  तकनीशियन

 8766.  श्री  भाल जी भाई  रावजी  भाई  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  as  बताने

 की  कृपा  रेंगे कि

 क
 \  |  |  )  मेसी  इंडोफिल ने

 कितने  तकनी
 दिनों

 को  नियुक्त  किया है  ;  उनके  वतन मानत

 और  उपलब्धियां  क्या  हैँ  ;

 (
 क्या  इस  फर्म  में  आशय-पत्न  जारी  करने  से  पुर्व  दूसरी  श्रेणी के  पूंजीगत  माल  के  आयात

 और fe बदेगी  तकनीशिनों  की  नियुक्ति  को  स्वीकृति  दी  गई  यदि  तों  किस  की  आज्ञा  से

 और  औद्योगिक  विकास  विनियमन  अधिनियम  के  किन  उपबन्ध  के  अन्तर्गत  ;  और

 क्यो  सरकाश्का  विचार  इस  कम  के  लिस  पर  हमारे  देश  में  इस  समय  मास  रोहन

 एण्ड  हैंस  एक  अमरीकी  बहुराष्ट्रीय  द्वारा  fagan  काय  और  नियभितताओं  की  जांच  करने

 का  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  से  उपमंत्री  सी०  पी०  माझी ):
 मास  इण्डोफिल

 के  प्रबंध  निदेशक  जी  ए०एल०  वाल्श जुनियर  ही  एक  मात्र  विदेशी  तकनीशियन  है  जिनको  कम्पनी

 ने  नियुक्त  किया  7500  रुपये प्रे  प्रतिमास तन  पर  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में  उन  की  नियुक्ति  सरकार
 द्वारा  अनुमोदित  की  गई  इसके  अतिरिक्त  कम्पनी के  नियमों  के  अनुसार  भविष्य

 सेवानिवृत्ति  चिकित्सा  पारगमन  अवकाश  यात्रा  सुसज्जित

 कार  का  निःशुल्क  निवास  स्थान  पर  टेलीफोन  और  द्र  क्लबों  की  फीस
 त प्र् की  सुविधा  गई  हैं  ।

 टेक्नीशियन के  रूप  में  वह वह  आयकर  एक्ट  की  धाराओं  के  अधीन  सरकार  से  अनुमादन  प्रप्त

 करके  अयि कर से  च  T1AG Wit  कर  सकता  है  |

 और  कम्पनी  को  डीइथनਂ
 के

 निर्माण
 के  लिए

 मई  1961  में  एक  ऑद्योगिक  लाईसें  त  दिया  गया  ।  डाइ थेन  कवक नाशी  )  डाइथेन

 फल्जीसाईडस  में  जीने  ओए  मिनेश  जसे  रासायनिक  समूह  शामिल  होते  है  ।  वायु

 दूवारा  छिड़क  न  के  लिये  कम्पनी  उत्पादन  करना  चाहती  थी  तथा  दिशा
 इस

 की  arq-

 श्यकताओं  और  इसकी  सेवा  योग्यता  आदि  की  जाँच  करने
 के

 बाद  सेकण्ड  है  रोटरी  बेकन

 डायर
 को

 बिक्री
 न  करने  के  आधार  पर  1972  में  उन्हें  आयातਂ  करने  की  अनुमति  दी  गई

 थो  केवल  भाड़  और  बीमें  पर  ही  विदेशी  मुद्रा  ag  की  गई  थी  ।

 aaa  fo  मक्र  को  दिए  गए  लाइसंस

 8767.  श्री  भाल जी भाई  रावजी  भाई  परमार  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मास  ई०  मक  को  किन  किन  बल्क  औषधियों  के  लिय  औद्योगिक  लाइसेंस  दिये  गय

 है ra  वर

 श्रौद्योमिक  लाइसेंसों  की  मुख्य  शर्तें  क्या  हैं  प्रौढ़  क्या  इस  कम्पनी  को  बल्क  अब  जियों
 का  निर्माण  मौलिक  अवस्थाओं  से  करना  था ;  सनौर

 यदि  तो  इस
 कम्पनी

 को  मौलिक  फार्म्गलेशन  करने  को  क्यों  नहीं  कहा  गया  है  सनौर
 a  arerurfar

 उन्हें  माध्यमिक  अवस्था  से  श्रौषघियों  का  निर्माण  करनें  |  जग  किस  प्राधिकरण  के

 अन्तगंत दी दी  गई  है
 ?
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 Vaisakha  16,  1897  (Saka)

 विटामिन पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी ०  पी०  साझी )
 श्र  विटामिन  पी  ।

 मास  ई०  मक  )  प्राइवट  बम्बई  को  25  सितम्बर  1971  को  अन्य

 बातों  के  प्रमुख  औषध  अर्थात  विटामिन  ई  ग्रोवर  विटामिन  पी  के  लिए  अन्य  शर्तों

 के  अलावा  निम्नलिखित  मुख्य  शर्तों  पर  आ्रौद्योगिंक  लाइसेंस  जारी  किया  गया  था  ि

 1)  यह  कंपनी  विटामिन  ई  तर  रूटीन  के  मूल  चरणों  से  उत्पादन  करने  की  संभाव्यता

 के  बारे  में  खोज  करेगी  तथाਂ  6  महिनों  के  भीतर  एक  संशोधित  चरणबद्ध  कार्य-क्रम

 प्रस्तुत  करेगी  ।

 (11)  संयंत्र  मशीनरी  का  आयात
 सरकार

 की
 समय

 समय  पर  लागू  नीति के  अनुसार
 तथा  उसके  अनुमोदन  से  किया  जायेगा  ।  इस  किये  के  लिए  किसी

 र
 तकनीकी

 आदि  का  भगतान  नहीं  किया  जाएगा

 कच्चे  माल  को  आयात  के  लिए  समय  2  पर  लाग  थित  नियंत्रण  नीति (iii)
 के  अनुसार  दी  जानी  चाहिए  ।

 (iv)  कंपनी  की  विदेशी  साम्य  पूंजी  60%  तक  घटा  जानी  चाहिए  ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  प  र  प्रस्तुत कर  दी  जायेगी  |

 मास  fo  मक  दवारा  बिना  किसी  da  लाइट्स  के  साम्य  लान  का  उत्पादन

 8768.  श्री  भाल जी  भाई  रावजी  भाई  परमार :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह

 बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मैसेज  ई०  मक  दवारा  बिना  किसी  वेध  लाइसेंस  के  अनेक  फार्म्यूलेशन्स  का  उत्पादन

 किया  जा  रहा  है  ate  इस  प्रकार  का  एक  फाम्यरूलेशन  है  |

 यदि  तो  उने  उत्पादों के  उत्पादन  के  लिये  जिसके  लिये  इस  कम्पनी  ने  कोई  अनुमति

 प्राप्त  नहीं  कर  इसे  किस  प्राधिकरण  के  अन्तरगत  आया  तीन  /  कच्चे  माल  का  आबंटन

 किया  जा  रहा  है  ;  और

 क्या  का  अवैध  उत्पादन  पहले  ही  सरकार  के  ध्यान  में  है  शर

 यदि  तो  सरकार  ने  औद्योगिक  तौर  विनियमन  )
 का  उल्लंघन  करने  पर

 कम्पनी  के  विरूद्ध  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी ०  पी०  साझी )  :  मास  ई०

 द्वारा  उनकों  27-9-1971  को  जारी  किए  गए  औद्योगिक  लाईसेंस  के  अ्ंतगंत  निरोवियोन  का

 दन
 किया  जा  रहा  वे  डोल  न्यू  जो  एक  ऐसी  मद  है  जिसे  उपरोक्त  औद्योगिक  लाइसेंस

 में  विशिष्ट  रूप  से  उल्लिखित  नहीं  किया  गया  का  भी  उत्पादन  कर  रहे
 है  ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगा  |

 सरकार  की  अनुमति  के  बिना  न्यूरोबियोनਂ  का  उत्पादन  करने  के  लिए ,
 पार्टी  को  एक  बताओਂ  नोटिस  भी  जारी  किया  जा  चुका  है  ।  कंपनी  के  उत्तर  कीप्रास्ति  के

 बाद  यदि  यह  पाया  गया  os  उसने  श्रौद्योगिक  कौर प  विनियमन )  1951

 की  अवहेलना  की  तो  कंपनी  के  खिलाफ  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाएगी  |

 Te



 लिखित  उत्तर 6  1975

 Fiag  Sta  tone  s  to  be  set  up  in  Bhusawal  I  Jivision

 8769.  Shri  Dixit  Wil  she  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  flag  stations  are  being  set  up  in  Bhusawal  Division  (Central  Railway).
 and  ifso,  the  locations  thereof  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  convert  the  present  flag  stations  into  regu-
 lar  stations  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):
 fa)  and  (b)  There  is,  at  present,  no  proposal  either  toset  up  new  flag  stations  or

 to  Convert  the  existing  flag  stations  into  regular  stations  in  Bhusawal  Division.

 Non-availahility  of  Kerosene  in  Madhya  Pradesh

 8770.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals.
 he  pleased  to  state:

 (a)  whetner  he  is  aware  of  non-availability  and  exorbitant  price  of  kerosene  oil
 in  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  the  action  being  taken  by  Government  to  meet  the  shortage  of  kerosene  oil

 and  to  check  blackmarketing  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 C.P.  Majhi)  :  (a).  No  such  complaint  has  come  to  the  notice  of  Government  during
 the  recent  past.

 (b)  Kerosene  oil  quotas  to  the  States  were  increased  from  November,  1974.
 Since  then  no  s¢rious  complaints  ofshortage  have  been  received  from  the  States.  Selling
 prices  of  Kerosene  Oil  are  controlled  statutorily  under  the  Kerosene  (Fixation  of  Cei-

 ling  Prices)  Order  1970  issued  under  the  Essential  Commodities  Act,  1955.  State
 Governments  have  been  fully  empowered  to  determine  the  retail  selling  price  at  any
 point  and  to  enforce  itin  terms  of  tne  aforesaid  Order  and  the  Act.

 Firms  of  Birla  Group  in  Madhya  Pradesh

 किड  Shri  G.  C.  Dixit;  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Com-

 pany  Affairs  he  pleased  tostate:

 (a)  the  number  of  firms  of  Birla  Group  in  various  parts  of  Madhya  Pradesh;
 and.

 (b)  whether  Government  is  represented  in  every  firm  of  Birla  Group  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs
 (Shri  Bedabrata  Barua)  :  (a)  The  following  companies  having  their  registered
 offices  inthe  State  of  Madhya  Pradesh  werelisted  under  Birla  House  inthe  Industrial
 licensing  Policy  Inquiry  Committee  report.  Out  of  tnese  only  those  at  Serial  Number
 2,6  &7  are  registered  under  Sec.  26  of  the  M.R.T.P.  Act  so  far.

 I  Central  India  General  Agents  Ltd.

 2  Central  India  Machinery
 Mfg.

 Co.  Ltd.

 3  .  Godavari  Corporation  Lid.

 mmer .  Gwalior  Co  mmer  cial  Co.  Ltd.’
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 5.  Gwalior  Finance  Corporation  Ltd

 6.  Gwalior  Rayon  &  Silk  Mfs  (Wvg)  Co.  Ltd

 7.  Jiyajeerao  Cotton  Mills  Ltd.

 8.  Pilani  Investment  Corporation  Ltd

 0.  Sutlej  Cotton  Mills  Supply  Agency  Ltd

 10.  Central  India  Industries  Ltd

 (b)  No,  Sir

 कड़ाका वर  रेल्वे  स्टेशन  का  विकास

 8772.  At  व्यालार  रवि  :  क्या  रेले  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 केरल  में  कलाकार  रेलवे  स्टेशन  के  विकास  के  लिए  निर्माण  कार्यों  में  क्या  प्रगर्ति  हुई

 है
 और

 अभी भी  किस  प्रकार का  कांयं  पूरा  किया  जाना  है  और  उसके  कब  तक  पूरा  होनें  की

 सम्भावना  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  faz) :  और
 तिस्वनंतपुरम-कोल्लम

 एर्नाकुलम  खंड  को  मीटर
 लाइन

 से  बड़ी  लाईन  में  बदलने  की  योजना  के
 काडाकावूर  स्टेशन

 पर  निम्नलिखित  विकास  काय  शुरु  करने  का  प्रस्ताव  है

 (il)  लम्बी  गाड़ियां  खड़ी  करने  के  लिए  निचली  सतह  वाले  वर्तमान  प्लेटफार्म  का

 (ii)  पटरी  की  सतह वाले ate  एक  दिशा  वाले एक  नये  द्वीप  प्लेटफामं  की  व्यवस्था ।

 (iii)  साल  गोदाम  atc  माल  प्लेट  की  व्यवस्था  ।

 (iv)  प्लेटफार्म  के  ऊंपर  बड़  आमान  के  मानक  का  छत  की  व्यवस्थाਂ  ।

 (४)  ऊंचे  दर्जे  के  प्रतीक्षालय में  महिलाओं के  लिए  अलंग  शौचालय  ।

 (vi)  जल  शिक्षक  की  व्यवस्था

 उपयुक्त  6  कामों में  से  16  बोगी  वाली  गाड़ियां खड़ी  करने  के  लिए  प्लेटफार्म  के  विस्तार
 का

 काम  प्रा  हदो  चूका  है  ।  18  बोगी  वाली  गाडियां  खडी  करने  के  लिए  इस  प्लेटफामं  के  विस्तार

 का  काम  जारी  उपर्युक्त
 मद  (11)  से  (४1)  तक  के  शेष  काम  आमान

 _  परिवर्तन
 की  योजना

 के  साथ  शुरु किय  जायेंगे  a  आशा  है  कि  वे  मार्च  1976  तक  पूरे हो  जायेंग े।

 पाल्सी  म  तेल  टेकर  म  आग  लगना

 8773.  शी
 सी  ०

 के०  चप्पन
 :

 क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 कि

 क्या  6,00,000
 लिटर  पेट्रोल ले  जा  रहे  एक  तेल  टैंकर  में  हाल  ही  में  पाल्सी में  एक

 भारतीय  तेल  निगम  पम्प  पर  आग  लग  गई  थी  ;

 यदि  at,  तो  इस  के  कया  कारण  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या है  ?
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 ना

 पेट्रोलियम  और
 रसायन

 मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (at  र ato  पी०  माझी )  :  भारतीय

 तेल  निगम  ठेकेदार  का  एक  टेंक  ट्रक  जिसमें  sooo  लिटर  पेट्रोल  अहमदाबाद

 निकट  आनन्द  नगर  में  आग  के  चपेट  में  आ  गया  था  |

 भारतीय  तेल  निगम  दुबारा  प्राप्त  प्रारंभिक  रिपो  के  अनुसार  जब  उत्पाद  मसले

 डिप्टी  मोटर्स  के  सर्विस  tena  स्थल  छोडा  जा  रहा  होम  पाइप  के
 प्रत

 में  आग  दिखाई

 दी  शौर  उसके
 बाद  ट्रक  डरते  हौज़  पाइप  को  अलग  करने  या  वाल्व  बन्द  किए  बिना  ट्रक  को

 स्टेशन  से  बाहर  निकाला  site  कैबिन  में  कूद  पड़ा इसके  कारण  ट्रक  के  मार्ग  सहित  पेट्रोल  बिखर  गया

 और  सारी  ट्रक  आग  में  फूंक  गई  ।
 सारा  उत्पाद

 प्रौढ़
 ट्रक  पूर्ण  रूप  से  नष्ट  हो  AT

 |  गਂ  पम्प
 को  भी  आग  लंग  अन्त  में  अहमदाबाद  फायर  ब्रिगेड  द्वारा  उनकी  फायर  इंजिनों  से

 amt  बुझाई गई  थी  ।

 विदेशी  औषध  फर्मों  के  लॉन्ज  का  टेड  साक

 8774.  श्री  खेमचंद  भाई  एस०  चावडा  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 कीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिनांक
 27-5-1969

 की  अधिसूचना  के  जरिये  बल्क  4.0  पर  आधारित

 विदेशी  फर्मो
 दुबारा

 निर्मित  किये  गये  नेशनल  की  सभी  मदों  पर  एक  विशिष्ट  ट्रेड  माक  अथवा

 पेटेंट  होता  हैं

 यदि
 तो  क्या  यह  झौदूयोगिकਂ  ate  अधिनियम  की  किसी  नई

 के  अन्तरगत  नहीं  आयेगा  ;  ate

 प्रौद्योगिक  are  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने
 के

 लिय  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
 ी

 |

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में

 ial

 (att  सी०  पी०  माशी )  :  से

 27  मई  1969  की  अधिसूचना  स०  3(  के  असर  से  \uee Wiz
 1951 की  धारा  10,  11,  कौर  13  की प्रक्रिया को  मुक्त  करने

 की

 व्यवस्था
 है

 शौर
 यह प्रक्रिया

 तब  तक  लागू  रहेगी  जबतक  कथित  अधिसूचना  में  निहित
 शर्तों  को  पुरा  किया  जाता  यद्यपि  कथित  अधिसूचना  के  अधीन  निर्मित  वस्तु/सुत्रयोगों  नई

 वस्तुएं  हो  सकती हैँ
 जैसाकि

 आई
 कौर  अधिनियम  1952  की  धारा  के

 अस्तंगत  वर्णन  किया  गया  हैं  ।

 e
 aaa  नेगी  लिमिटेड  द्वारा  निमित  फाम्यू  लाइन्स

 खम चन् दं  भाई  एस०  चावडा
 :

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 ज [ह क... मसस  सिवा-गयी  ने  आयातित  अधिक  खपत  वॉली  औषधियों पर  आधारित
 क  के  लिये  किन  किन  फार्मूलेशनों  का  निर्माण  किया  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  आयातित  कच्चे  माल  की  किस्म  तथा  मूल्य  अनुसार  लाईसेंस  प्राप्त

 क्षमता  प्रयोग  कया
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 क्या  इसी  प्रकार  की  वस्तु झ्र ों  के  भारतीय  फर्मों  के  प्रस्ताव  पहले  अस्वीकार  कर  दिये

 गये थे  असार

 क्या  इन्हीं  वस्तु  के
 लिये  भारतीय  फर्मों  के  प्रस्तावों  पर  सरकार  सहानुभूतिपूर्वक  क

 ढंग  से  विचार  करेंगी  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  दिवस

 सीमा  गइ गी  fro  दवारा  आयातित  प्रपुंज  झौषधों  पर  आधारित
 गोलियां  /एमपुल्स/तरल  /

 मरहूम  जेसे  बनाये  जानें  वाले  सदुपयोग  निम्न  प्रकार हैं

 1  एन्टिस्टाइन

 2  सिं बाल जन

 3  सिवाल जन  कम्पोज़िशन

 कोरा माइन

 डोरीडन

 पोरीस्टल  लोन  गोलिया

 ्  मिली टोर टन

 8.  फिस्कोल

 प्रिसकोफन

 10  स्पास्मों  सिवाल मन

 11.  आटीतन

 12.  sfrarza

 |  3.  ब्र  डक्स  वायोफार्म

 14.  सुपर  निकाला

 15.
 एटिस्टाइन  प्राचीन

 16.  प्रवीन  एंडरसन

 17.  फे  पिस्टल

 से  (7T)  सूचना  एकत्र
 की  जा

 रही  है  कौर  सभा  पटलਂ पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 मैसेज  एस०  के०  एफ ०  कों  स्वीकृत  उत्पादन  क्षमताएं

 8776.  श्री  हेमचन्द  भाई  एस०  चावडा  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  ag  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 दूसस  एस०  के०  एफ०  को  किन  किन  वस्तु ग्न ों  की  कितनी  कितनीਂ  मात्रा  के  लिये  सी०
 lo  बो०  लाइसेंस  दिये  गये थे  लाइसेंसों  की  मुख्य  शर्तें  क्या  है

 क्या  मैसर्स  एस०  Ho  एफ०  ने  सी०ओ०  ato  आवेदनपत्र  ५१, द्  एसकेलाईनਂ  के  उत्पादन
 के  लिये  अनुमति  नहीं  मांगी  drat  बाद  में  बिना  वैध  अनुमति  के  इसका  उत्पादन  करना  qe कर  fear  ;
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 ह

 का  उत्पादन  किस
 तिथि

 को  आरम्भ  किया गया  ब्र  कितने  मूल्य  की

 कितनी  मात्राਂ  के  आयातित  सम्पीसीलिया  का  उपयोग  किया  गया  att  आयातित  मांगी  कृत

 माल  पर  आबंटन  किस  प्राधिकरण  पर  किया  गया  ;  झ्र

 क्या  यह  कम्पनी  श्रौद्योगिक  श्र  अधिनियम  की  धारा  13

 का  उपबन्धों का  उल्लंघन  करती  रही  है  श्र  यदि  तो  इस  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई
 अथवा  की  जानी है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  से  उपमंत्री  स०  पी०  साझी )  22-11-1973

 को  एस  के  पी  को  निम्न  लिखित  श्रेणियों  को  मदों  तथा  क्षमताश्रों  के  लिए  एक  सी  धोबी  ०  लाइसेंस

 जारी  किया  गया  था  |

 श्रेणी  a  )

 11110

 टेबलेट्स  918  लाख

 34000  लीटर  ं

 आयन्टमेंट  155,300  कठ  ग्राम  मदों  का

 145  लाख  ह  विवरण

 पाउडर  43,310  कि  ग्राम
 re

 इनहेलर  21,600  संख्या
 |

 e  3  लाख  संख्या  J
 ——

 लाईसेंस  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  निम्न  लिखित  मुख्य  शर्तें  थी

 1.  श्ौदू्योगिक  उपक्रम  का  कोई  भी  भारत  सरकार  की  पूर्वानुमति के  बिना  उपरोक्त
 उल्लिखित  क्षमता  से  क्षमता  नहीं  रखना  |

 2.  वार्षिक  उत्पादन  20%  भाग  को  निर्यात  किया  जाना  चा
 हिए  कौर  इसके  लिए  बोई भरा  जाना  चाहिए  |

 3.  मूल  ग्राहकों  के  निर्माण  स  बधी  प्रस्तावों

 जाना  चाहिए  |

 को  महिनों  के  ania  प्रस्तुत  किया

 4.  मूल  wats
 निर्माण  विस्तार

 सबंधी  प्रस्तावों  के  बारे  कपनी  को
 अपने  विदेशी  पूंजी नियंत्रण  को  वित्त  मंत्रालय  कार्य  के  दिन  क  19

 72  प्रस  ज्ञापन  के  अनसार

 )  करना  चाहिए  ।
 जसे  भी  इस  लाइसेंस  की  तिथि  से  2  किन  के  भीतर

 विदेशी  पूंजी  faa  aor को  60%  के  स्तर  तक  कम  किया  जाना  चाहिए  |

 इस  कार्य  के  लिये  प्लांट  शौर  मशीनरी  के  आयात  को  कोई  स्वीकृति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 6..  विदेशी  मुद्रा  के  उपलब्ध  होने  पर  ही  कच्चे  माल  के  आयात  की  अनुमति  सरकार
 दूबारा  समय  समय  पर  लागू  नीति  के  अनुसार  दी  जाएगी  ॥
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 एस्केसिलीन के  fears  प्ार्टीनि  सी  at  बी  लाइसेंस  देने  के  लिए  आवेदन  नहीं

 किया  ।  पार्टी  ने  इस  बात  पर  जोर  दियाहै  कि  एस्केसिलीन  के  प्रचलन  किए  जाने  के  समय  ,  दे

 एक  लघू  एकक  जिन्हें  दिनांक  19-7-69  के  पंजीकरण संख्या  एन  ।  2  /  736  /  68  के

 अतंत  पंजीकृत  कया  था  ah  इसी  लिए  औद्योगिक  ate  अधिनियम  के

 ama
 उन्हें  किसी  लाइसन्स  की  आवश्यकता  नही  dt  यह  सुचना  मिली  हैं  कि  उन्होंने  सी  ०  झरो ०

 ate  लाइसेंस  कीਂ  स्वीकृति  od  उत्पादन  आरंभ  कर  दियां  था  ।

 सूचना  एकत्न  की  जा  रहीहै  श्र  सभा  पटल  पंर  प्रस्तुत  कर  दी  जायगी  |

 (3)  राज्य  सरकारसे  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया है  ।  उनकी  की
 प्रतिक्षा  की  जा  रही है

 ।  कानूनी  स्थिति  की  जांच  की  जा  रही है

 विवरण

 गोली

 1.  डेप्रिसाल

 2.

 ड्राइनामाइल

 arfatee

 5८  इसका  जाइन  (1  कौर  5

 6  फयूराडेन्टीन  (50  एमजी  श्र  100  एमजी  )

 7.

 8  स्टेलेबिड  (1  शौर  2) A

 9.  घेरी

 10  मेहरा ईल

 11.  एमबी सा इक

 तरल

 | ह  फ्युरासीन  सस्पेंशन

 2.  न्यू  रोको  स्टेटस

 3.  फे  राडन्ट  में  सस्पेंशन
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 ठीका

 इस्काजीन

 arene

 1.  स्स्क्रामल

 2.  फ्यूरासोन

 3.  प्रागमेटर

 4.  फंय्रासीन  क्रीम

 5.  इन्डेक्स  प्लेन

 6.  इन्डेक्स  मिथाइल

 न्यूट्रल

 कॉप्सूल्स

 1.  फीसोफर

 2.  सेंटर  श्री

 3.  फाइल

 4.  इस्कोरम ड

 5.  स्प

 6.  कालीन

 7.  प्राईडोनल

 8.  फे सरी विट

 पाउडर

 1.  बिफरती
 स्पलीमेन्ट

 2.  नेत्रहीन  (50  श्र  200)

 3  फ्यूरासोल

 4.  फ्लू  राती निकल  पाउडर

 इन्कार

 बेन्जीड्रा इन
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 oe  000

 रेलवे  ats  दवारा  .. ६: |  1974-75  के  रेल  डिब्बे  प्राप्ति  कार्यक्रम  के  rata  वैगनों  के  लिए

 ऋयादेदा

 ca 8777.  दना  उरांव  ra  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि  ॥

 क्या  रेलवे  बो  ने  वर्ष  1974-75 के  रेल  डिब्बे  thee  कार्यक्रम के  अन्तरगत  वन

 उद्योगों  को  aval  के  लिय  क्रयादेश  दे  दिय  थ  ;

 )  यदि  तो  किन  किन  औद्योगिक  एकको  को  यनिट्वार  वीना  के  क्र यादेश  मिले

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान इन  एककों के  पास  एकक वार  वैगनों के  कितने  saree  बचाराधघोन

 पड  हूं  तथा  कितने  ana  सप्लाई  किए  गए  हें  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  में
 हुए  इन  एककों  में  एकक वार  कितने  माल  डिब्बों  का  निर्माण  किया

 गया ;

 उद्योगों  दवारा  यूनिट  वार  क्र या देशों पर  वैगनों को  ठीक  समय  पर  सप्लाई  न  करने

 के  नया  कारण  श्र _

 रेलवे  are  ने  टिक  समय  पर  वैगनों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  अद्यतन  क्या  कार्यवाही
 की

 रेल  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बूटा  :

 पर  हां  1974-75
 के

 चल

 स्टाक  कार्यक्रम  में  से  ,
 चौकियों

 के  हिसाब  से  625  डिब्बो ंकें  लिए  क्रयादेश ,  1973-74

 के  चल  स्टाक  कार्यक्रम  का  ठेका  मुख्य  पर  मस  awa  इडिया
 मशीनरी  मेन्यूफक्च

 रिंग  कम्पनी

 भारतपुर  ( tTHeqIF )  कौ  दिया  गया है  ।  इसके  अलावा  ,  1974-75  के  चल  स्टाक

 कार्यक्रम  में  अप्रैल  ,  75  के  दी  रान
 चौपहियों के  हिसाब से

 1759  माल  feat  के  क्रयादेश भी
 लम्बित  तीन  "y art  को  दिये  गये  हैं

 (1)  मेसर्स  कलकत्ता  ।

 (2)  मेसी  कलकता  |

 (3)  भरतपुर

 (a)  और  एक  विवरण  संलग्न है  |

 (=)  संविदात्मक
 सुपुर्दगी

 तारीखों
 पर

 सप्लाई  में  विलम्ब  होने  के  सम्बन्ध  में
 यूनिटों ने

 जो  कारण  बताये  हैं  वे  इस  प्रकार हैं

 aq (1)  इस्पात  तथा  समानों  की  निर्वाध  सप्लाई  की  अपर्याप्त  ऋत  लापता  |

 (11)  श्रमिक  आन्दोलन  तालाबन्दी |

 (111)  बिजली  की  कटौती

 (3)  जव सुपुर्दगी  की  तारीख  मूलसंविदात्मक  सुपुर्दगी  की  तारीकी  से  आगे  बढ़  जाती  है  और
 oa  ऐसे  विलम्ब  होन  का

 फर्म
 के

 नियंत्रण  बे  बाहर की
 बात  नहीं  होती  तब  सु  गूंगी  की  तारीख

 बढ़ते  समय  प्रत्येक  मामले  के  गण-दोष  के  आधार  पर  सके
 की  शर्तों के  अनुसार  निर्णीत  हर्जाना

 लगाने  पर  विचार  किया  जाता है
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 विवरण

 और  गंत  तीन
 वर्षों  में  में  सकें  मैसेज  सेंट्रल  इंडिया  मशीनरी  gerbera  कम्पनी  भरतपुर  और  मेस  टक्तमेकों

 (  तंत्र
 al  ब्या  रा  —

 कलकता  के  पास  अनिर्णीत  क्र या देशों  तथा  सुपुर्द  किये  गय  माल  डिब्बों

 दि

 1972-73  1973-74  1974-75

 यय  ee  es  a  या  a  es  a  eg  1.0  बक  es  क
 क्रम  फर्म  का  नाम

 Tit  सप्लाय सनसन ः  वर्ष  के  प्रारंभ
 में  वर्ष  में  किये  गये

 सं०  वर्ष  के  प्रारंभ  में  वर्ष  में  _  सप्लाई  qq  qn  वर्ष  में

 mp4 f  गय  (1  अप्रैल  fay  गये  माल  (1.  अप्रैल  शल  डिब्बों  की
 1  अप्रैल

 संख्या
 बकाया  क्रयादिश  डिब्बों  की  संख्या  qv  क्रपादिश  डिब्बों  की  संख्या  बकाया  राकेश

 —  भ  ्

 4025.5  1761.5  5252  1365
 .  मैसेज  ब्रेथवेट  ह  3168.5  1950.5

 3180. छु  1779.5  4632.2  2867.9  5203.5  2064
 aaa  सिनको

 3428
 .  मसले  टेक्स मेंको  e  5155  3280  5213.4  3209.2  7276

 शय  oe  oma

 ¥455  चौकियों  के  क्रयादेश  वापस  ले  लिये  गये

 नोट  —_—  1972-73  और  1973-74  में  सी  आरटी  टाइप  के  माल  डिब्बे
 1.2  चौपहिया माल  डि  क्यों  के बराबर माने  जाते  थे  ।

 1-4-1974  के

 दिशा  उस  सीमा  तक  कम  है  ।
 बाद  सें  इन्हें  एक  चौपहिया  के  बराबर  माना  जाता  है  ।  अतः  1-4-1974  के  बकाया  क्रम



 Written  शार्ट
 May  6,

 1975

 चौथी  योजना  के  दौरान  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  आयात  की  मह  झोषाघध
 nh ne

 .  o at  और  भेषजों

 के  माल

 (8778.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  नया  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 चौथी  थी जना  में  कितनी  झ्रौषधियों  at  भेषजों  के  कच्चे  माल  क़ा  सरकारी  एजेन्सियों

 दवारा  आयात  किया  गया  उन  के  आयात  क्या  थे
 कौर  मृत्य  क्या  थे  ;  और

 क्या  राज्य
 ब्यापार  निगम  मूल्य  नियंत्रण

 आदेश  का  उल्लंघन
 करता  रहा

 हल्का

 ग्रौषधियों  के  लिये  प्रवृत्त  मूल्य  लेता  रहा  है  जिससे  वस्तु  लदान  पत्तो  र  विक्रय

 चरों  पर  भी  लाभ  कमाता  रहा  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  अर्थात्‌  चौथी  योजना वधि

 में  कितना  कच्चा  माल  आयात  किया  उसके  क्या  मुल्य  लगाया  गया  ग्रोवर  उसका

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  क्या

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  विदेशी  फर्मों  को  कच्चे  माल  का  आबंटन  करने  में  सहायता
 कर  है  ,  यदि  तो  ऐसा  करने  का  क्या  कारण  हैं  शर  राज्य  व्यापार  fata  की  इस  अनुचितਂ

 कार्यवाही  को  बन्द  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिसार है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी ०  पी०  :  से  :

 ना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायगी  |

 मसला  रोशे  एण्ड  बोरो  वेलकम  लिमिट ड  की  कुछ  औषधियों  की  फार्म  ले  डन  क्षमता

 8779.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  कतिपय  विदेशी  ales

 फर्मों को  जारी  किये  गधे  औद्योगिक  लाइसेंसों  को  लागू  की  गई  शर्तों  के  बारे  में  25  1975  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4828  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 ऋम सस  रोश  एण्ड  बोरो  वेलकम  को  दी  गई  ट्री  मै थे प्रिया  और  सल्फामेथक्जमोल  की

 फार्मूले शन  क्षमता  लाइसेंस  क्षमता  अधिक  है  ;

 क्या  dae  रोशे  सल्फामेथेक्जामोल  का  उत्पादन  नही  की  लाइसेंस

 की  शर्तों  में  अपेक्षित है  ate  तत्सकरी  के  कच्चे  माल  से  बने  फॉर्म्युले  शन  को  अभी  भी  बिक्री  करता

 है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 मैसेज  रोशे  पर अम्तर्राष्ट्रीय  ब्रांड  नाम  का  प्रयोग  करने  पर  प्रतिबन्ध की  शर्तों
 को

 लागू  क्यों  नही  किया  गया  जैसा  कि  बोरोग
 वैलकम

 के  मामले  में  किया  गया  है  ate  घो रोग  वेलकम
 को  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्रांड  का  नाम  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  देने  के  aay  कारण  है  लाइसेंसों
 पर

 इस  के  विपरित शर्तें  निर्दिष्ट  है  ;  atc

 _  श्रौद्येगिक  विकास  विनियमन  अधिनियम  शर्तों  और  उपबन्धों  का  उत्लंघन
 करने  वाली  उ  न

 बहुराष्ट्रीय  फर्मों  के  विरूद्ध  सरकार  का  क्या  दण्डात्मक  कार्यवाही करने  का  विचार
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 पेट्रोलियम  और  carey  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०
 माझी )  :

 इससे  बोरों

 वैलकम
 एण्ड  कम्पनी  )  sro  लि०  तथा  मेस  रोचे  प्रॉडक्ट्स  लि०  को  दिये

 गये  ट्रिमेथेप्रिम  तथा  coma
 की

 क्षमता
 ale  दोनों  प्र पुंज  श्राद्धों  के

 सुयोग
 तथा  दोनों

 कम्पनियों  को  दिये  ग्य  श्रौचीशिक  लाइसन्स  की  शर्ती  के  बारे में  25  1975 को

 लोकसभा
 अ  ०  नाट

 प्रशन
 सं०  4828  के  भाग  कें  उत्तर  में  ही  बताया  गया

 प्रत्येक  मामले  में  स्वीकृत  सहयोग  क्षमता  सम्बन्धित  प्र पुंज  श्राद्धों के  उत्पादन
 के  50%  तक  सोमैती

 करनी  होगी  ।  तरल  पदार्थों  के  बारे  में  40  एम  oslo ०  तथा  प्रत्येक  5  एम०एल०  पर

 200  ग्राम  जी  सल्फामथाइजोल )  प्रत्येक  कम्पनी  को  65  की ०  oto  की  क्षमता  स्वीकृत  को  गई  |

 किन्तु  गोलियों के  सम्बन्ध  में  खूराक  )  (  80  एम०  जो ०  ट्री  मै  थॉप्रीम  तथा  400  एम०  जी०

 सत्फामेथाइजोल  रोग  (20  एम०  जी०  ट्रीमैथाप्रीम  100  एम०  जी०

 सत्फामे  थाइ जोल  )  प्रत्येक
 कम्पनी को

 260  लाख  गोलियों की
 क्षमता  हेतु  ease दी

 तथा  व

 बजार  की  मांग  के  अनुसार  प्रत्येक  खुराक  के  अपन  उत्पादन  को  समायोजन  करने  में  स्वतंत्र  है  ।

 23  1974  को  मै
 aaa

 रोश  प्रोजेक्ट  को  दिये  गय  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  को  शर्त

 के  अनुसार  पार्ट  को  प्रारभ  में  दो  कर्ष  के  लिये  आयातित  मध्यवर्ती  3  एमिनों  5

 आइसौजाजोल  पर  आधारित  सल्फामेथइजोल  प्रपुंज  का  उत्पादन  कर  सकता है  ।  तीसरे  बर्ष  से

 पार्टी  को  टी  बूटाईल  एल्कोहॉल  हाइड्रोक्जाइलामाईन
 एसिड  से  प्रारभ  होने  वाले  मूल

 स्तर  के  प्रपुंज  श्रौषधों  का  उत्पादन  करना  होता है  ।  सुरागों  का  उत्पादन  सत्फामयइजोल  के  अपने

 उत्पादन  पर  आधारित  होता  था  तथा
 ट्रिमेथेप्रीम  के

 आयात  की  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  अनुमति

 दी  जाती  थी  ।  मई  1974  में  पार्टी  दुबारा  बैकट्रिंम  गोलियों  के  उत्पादन  शुरु  किये  जान  की  सुचना

 है  किन्तु  सल्फामेथोजाजोल  का  उत्पादन  1975  में  प्रारंभ  हुआ  था  ।  संक्रांति  काल  में

 सल्फामेडोजाधोल  के  प्राप्ति  के  स्त्रोतों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  व  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत  की  जायंगी  |

 मास  बोलो  वेलकम  प्रा०  लि०  विश्व  में  कहीं  भी  प्रयोग  न  होन

 वाले  सेंपटान  व्यायरिक  नाम  के  अंतगर्त  टमेथीप्रीम  तथा  सल्फास  थो ना जोल  के  उद्योगों  उत्पादन

 कर  रही  है  क्या  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्राण्ड  नाम हैं  ;  इस  बार ेमें  स्थिति  का  पता  लगाया  जग
 रहा  है

 औद्योगिक  लाइट्स  देने  के  लिए  1  1974  से  लागू  सुगम  पद्धति  के  अन्तगंत  मास  रोच

 रोड  कट  लि  ०के  सम्बन्ध  में  आशय पत्र  को  बदलने  का  कायें  उद्योग तथा  सिविल  पूर्ति  मंत्नालय

 शिक  स्वीकृत  के
 सचिवालय  )  दुबारा  की  गई  ।  इस  कम्पनी  को  स्वीकृत  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  में

 आन्तरिक  बिक्री  के  कार्य  के  लिए  विदेशी  ares  नामों के  प्रयोग  की  अनुमति नहीं  दी  जायेगी  ।  इस

 शर्ते को  न  लाग  करने  की  शर्ते ंके  कारणों का  पता  उस मंत्रालय से  लगाया  जा रहा है  ।  तथा  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत  किया  stay  ।

 औद्योगिक  एव  अधिनियम  की  व्यवस्थाओं  का  उल्लंघन  करते

 हुए  तथा  ट्रिटेड  प्रेम  एवं  सल्फामेथे  काजोल  के
 उत्पादन

 के  लिये  स्वीकृत  औद्योगिक  लाइपेंस  के

 संबंध  में  अन्य  शर्तों  का  उल्लंघन  करते  हुए  यदि  उन्हें  ,  पाया  गया  तो  उनके  विरूद्ध  यथा

 कार्यवाही  जायेगी  ।

 बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  से  निकलने  वाले  ey  कचरे  गंगा  नदी  क  पानी  का

 दुषित  होना

 87
 80,  श्री  एम०  ड ०  होरा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग

 क

 (#)  )  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  में  बरौनी

 तेलशोधक

 कारखाने  से

 निकलने  वाले  कूड़े  कचरे  से  गंगा  नंदी  का  पानी  निरंतर  दूषित  हो  रहा
 है
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 यदि  तो  गंगा  नदी  के  पानी  को
 दूषित  होने

 रोकने  के  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  अथवा  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  :  शौर

 शोधनशाला ने  निर्यात  के  उपचार  के  लिए  उचित कदम  उठाय  है  ौर  उसका  गंगा  में  बहाव  निर्धारित

 मानको .  के  अनुरुप  है  ।

 सुन्दरी  ace  संयंत्र  नवीकरण  पर  व्यय

 कि

 8781.  श्री  एन०  पद  हीरो  :  क्या  पेट्रोलियम  और
 रसायन  मंत्री यह

 बताने  की  कपा
 करेंगे

 सरकार  द्वारा  सुन्दरी  saws  संयंत्र  नवीनक्ररण  पर  कितनी  धनराशि  व्यय

 की  जानी  कौर

 उसमें  से  विदेशो  मुद्रा  का  झंश  कितना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sft  ato  do  :  कौर

 दो  चरणों  म  ,  3.  21  करोड़  रुपय  के  विदेशी  मुद्रा  अवयव  सहित  लगभग  10.45  करोड़  रुपये

 की  लागत  पर  एक  नवीकरण  कार्यक्रम  आयोजित  किया  गया  है  ।  इसके  अलावा  ट्रिपल  सुपर  फास्फेट
 के  346,000  मी ०  टन  के  उत्पादन  के  लिए  (39  करोड़  रूपये  की  लागत  युक्ति  संगतਂ

 ऋम श्रौर  नाइट्रोजन  के  128,000  मी०  टन  के  उत्पादन  के  लिए  89  करोड़  रुपये  की

 लागत  पर )  एक  नवीकरण  कार्यक्रम  साथ-साथ  कार्यान्वित  किए  St  रहे  हैं  |

 पंजाब  में  पेट्रोल  पम्प

 8782.  at  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या
 पेट्रोलियम

 और  मंत्री  यह  बताने  की

 छपा  करेंगे  कि

 क्या  विद्यमान  पेट्रोल  पम्प  पंजाब  की  आवश्यकता हों  की  पूर्ति  के  लिए  caters  ;

 क्यां
 पंजाब  में  1974-75  में  कोई  पेट्रोल  पम्प  आबंटित  किया  wars

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :.  समस्त  तेल

 कम्पनियों  के  वर्तमान  में  फैले  हुए  सब  फुटकर  विक्री  केन्द्र  मिलकर  पंजाब  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करन  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  तेल  क  पनियां  पंजाब  में

 foam  आधार  पर  नए  फुटकर  चिकनी  केन्द्रों  की  स्थापना  भी  कर  रहे  हैं  ।

 अर  सरकार  द्वारा  पेट्रोल  पंपों  का  आबंटन  नहीं  किया  जाता  वर्ष  1974-
 75  के  जगत  तेल  कम्पनियों  द्वारा  जिन  मुड़कर  बिक्री  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  थीं  उनके  व्यौरे

 दशा
 निम्नलिखित  हैं

 (1)  आ  ई०  को  सी०  (1974-75)  .  मुक्की  |

 इसके  अतिरिक्त
 इस  अवधि में  आइ  द्वारा  कांप्लेक्स  से  10  फूटकर  केन्द्र  भी  हाथ  में

 fa  गए  ।

 (2)  एके  पी०  सी०  (1974-75)  (Ga:  स्थापना
 का  मामला )
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 iad  उत्तर

 (3)  आइ०  ate  पी०  (1974-75)  सर हिन्द  अहमद

 गढ़  समराला |

 (4)  बर्मा-शैल  (1974)  मिलकपुर  ।

 aq  1974-75  के  दौरान  पंजाब  में  बिता  कम  चोरियों  वाल

 रल  फाटकों  पर  हुई  दुघ  टन

 878  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटियों  :  क्या  रल  मंत्री
 ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974-75  कौर  at  1975  की  पहली  तिमाही  में  पंजाब में  बिना

 चारियों  वाले  रेल  फाटकों  पर  हुई  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  और  कितने  घायल  हुए  ;  और

 क्या  पंजाब  में  रेल  फाटकों  पर  तमंचा  रियों  की  नियुक्तिਂ  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही
 n  जा  रही  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा
 :  गाड़ी  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  सुचना

 नहीं  बल्कि  रेलवे  वार  संकलित  की  जाती  है  ।  पूरी  उत्तर  रेलवे  जो  कि  पंजाब  सहित  सात  राज्यों

 करार  वाले  समपारों से  हो  कर  गुजरती  है  ;,  1-4-74  से  31-3-75  तक  की  अवधि  में  बिना  चौ

 पर  होने  दुर्घटनाओं में
 32  व्यक्ति मारे  ग्य  और  67  घायल हुए

 ।.  1-1-1975
 से

 1-3-

 1975  तक  की  अवघि में  इस  तरह  को  दुर्घटनाओं में  7  व्यक्ति  मारे  गये  और  8  घायल  हुए  ।

 जिन  समपारों  पर  सड़क  एवं  रेल  यातायात  अधिक  है  अथवा  दृश्यता  सीमित

 रहती  है  ,  उन्हें  राज्य  प्राधिकारियों  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  बाद  एक  निर्धारित  कायक्रम  के

 अनुसार  चौकीदार  वाले  समपारों  के  रूप में  बदला जा  रहा  है  ।  1974-75  में  पंजाब में  बिना

 चौकीदार  वाले  6  समपारों  में  चौकीदार  की  व्यवस्था  की  गयी  ।

 पंजाब  में  वेंग  नों  को  कमी

 8784.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  वैगनों  की  कोई  कमी  है  ;

 यदि  तो  क्या  पंजाब  में  वैगनों  की  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की

 है  ;  आर

 यदि  at  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 रल  मंत्रालय  में उप  मंत्री  बूटा
 :  डिन  1h  ald),  कि  पर्याप्त

 राज्यवार  आधार  पर  नहीं  की  जाती  है  ।  पंजाब  में  माल  डिब्बों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Late  Running  of  Passenger  Train  between  Patma  and  Gaya

 8785.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  =the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  passenger  train  operating  between  Patna  and  Gaya  in  Bihar  takes

 5  hours  instead  of  3  hours  mainly  because  the  local  people  pull  the  chain  of  the  train
 at  ten  to  fifteen  places  on  the  way;
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 b)  ifs0,  whétker  Government  propose  to  take  any  action  with  a  view  to  stop

 these  practices  after  conducting  an  enquiry  in  this  regard;

 (c)  whether  the  local  people.  between  Patna  and  Gaya  stop  the  train  on  the  way
 by  delinking  its  vacuum  and  go  to  their  homes  and  tne  train  starts  only  when  they
 return  from  their  homes  after  long  interval  and  put  the  vacuum  in  position;  and

 (d)  if  so,  wnéthér  Government  prdépose  to  enquire  into  it  and  punish  the  cul-

 prits  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Sardat  Buta  Singh)  :
 (a)  Passenger  trains  operating  between  Patna  and  Gaya  are  detained  by  local  people
 by  epening  of  clappet  valves  and  disconnecting  hose  pipes.  As  a  result,  these  trains
 run  late  by  about  40  to60  minutes  and  occasionally  upte-2  hours  also.

 (b)  Apart  from  blanking  off  alarm  chain  anparatus  in  the  trains  running  bet-
 ween  Patna  and  Gaya  except  in  ladies’  and  postal  compartments,  special  drives
 on  a  programmed  basis  are  conducted  with  the  help  of  Travelling  Ticket  Examiners,

 Railway  Protection  Force,  Government  Railway  Police  along  with  the  Railway
 Magistrate,  Cash  awards  have  alse  been  announced  for  members  ofthe  public  and  the

 Railway  staff  who  apprehend  of  assist  in  apprehending  such  offenders.  Educative

 campaigns  dre  also  conducted  against  this  evil.

 (c)  No.  However,  local  milkmen  and  students  stop  tne  trains  sometimes  to  suit  the
 convenience .of  entraining  and  detraining  near  their  homes  and  sometimes  to  help
 fellow  passengers  arriving  late  and  likely  to  miss  the  train.

 (d)  Special  efforts  are  being  made  through  ambush  checks  deploying  Railway
 Protection  Force  squads  and  accompanied  by  the  Railway  Maigstrate,  with  the  Police
 Force  attached  to  him,  to  apprehend  and  punish  such  culprits.

 इलाहाबाद  में  साईकल  स्टेंड  का  ठीक  देने  के  लिए  टेंडर  मांगता

 क
 8786.  श्री  ईश्वर  चौधरी  क  क्या  रेलਂ  मंत्री  यह  बतान  की  कृपया  करेंगे  कि

 इलाहाबाद  में  साईकल  स्टैण्ड  के  ठेके  के  लिए  किन-किन  पार्टियों  ने  28  1975

 को  टेण्डर  भरे  और  प्रत्येक  टेण्डर  भरन  चालें  दें  टुण्ड  मेंक या  दर  भरी  ;

 टेण्डर  सम्बन्धी  अधिसूचना  किन-किन  अखबारों  में  प्रकाशित  हुई  और
 सरकार  द्वारा

 विज्ञापनों  पर  क्यों  व्यय  किया  गया  ;

 क्या  टेण्डर  समिति  ने  टेण्डर  भरने  वालों  के  लिए  अनुदेशों  में  उल्लिखित  सभी  दस्तावेजों

 को  प्राप्त  किए  बिना  यह  सिफारिश  को  है  कि  श्री  वासुदेव  प्रसाद  का  टेण्डर  सक्षम  प्राधिकरण  दुबारा

 स्वीकार  किया  जाए  ;  और

 क्या  टेण्डर  समिति  मे  18  1975  से  कानपुर  के  साईकिल  स्टेण्ड  के  ठेके  के

 लिए  मंजूर  टेण्डर  की  सिफारिश  करते  समय  भो  इसी  प्रकार  की  प्रे  किया  का  पालन  किया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  निम्नलिखित  तीन  टेंडर  प्राप्त  हुए  थे  :
 --

 पार्टी  का  नाम  टेण्डर  में  उल्लिखित  राशि

 Bo

 1.  पाठक  ट्रेडिंग  इला  हा बद  31,101  .  00

 2.  श्री  वासुदेव  इलाहाबाद  46,105  _O1

 3.  रेलवे  पासंग  तथा  गुड्स  पोटो  क

 सोसायटी  fao ०.  अलीगढ़  अ  तेवर
 कन्ट्रैक्ट

 42,501  00
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 Awe)

 लिखित
 म

 कानपुर  ign
 माल  गोदाम

 और
 इलाहाबाद  aan  ait  &  Fare  एक  ही  टैंडर

 नोटिस  नली  qa  समाचार  पत्रों  में  छपा  था

 विज्ञापनਂ  का  at

 रु०

 1  ier
 नट  ी

 30-1-75  72  15 .  हिन्दुस्तान  न॑यी  दिल्‍ली

 2  .  इलाहाबाद  दिनांक  31-1-75  39  00

 3.  कानपुर  दिनांक  31-1-75  50  70

 4.  कानपुर  दिनांक  30-1-75
 Al  60

 5  70  20 .  सियासतਂ  कानपुर  दिनांक  30-1-75

 जी  नीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता |

 कानपुर  में  साईकल  स्टेंड  के  के  लिए  25  1975 कों  प्राप्त  टेंडर

 8787.  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  बह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कानपुर  में  साईकल  स्टेंड  का  ठेका  देने  के  बारे  में  किन-किन  पार्टियों  ने  मंडलीय  अधीक्षक

 उत्तर  इलाहाबाद  के  कार्यालय  में  28  1975  को  टेण्डर  पेश  प्रत्येक

 टेण्डर  भरभेवाले
 ने

 क्या  भाव

 टेण्डर  सम्बन्धी  अधिसुचनाएं  किन-किन
 समाचार  पतों

 में  प्रकाशित  हुई  और

 aru  विज्ञापन  के  लिए  क्या  व्यय  किया  गया  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  स्थानीय  ठेकेदारों  न ेएक  सम्‌  oad  1  लिया
 है  और

 वे

 वदन  क्रेज  कर  टेंडरों  पर  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  जटिलताएं  उत्पन्न  करने  में  संलग्न  थ  जिससे  कि

 वर्तमान  ठेकेदारों  को  15  1975  के  पश्चात  घटी  हुई  लाईसेंस  फीस  पर  ठेकों  की  अवधि

 बढ़ाने  aT  लाभ  मिल  और

 (@)  of  हां  ती  सरकार  को  इस  आवर्ती  हानि  से  बचाने  के  लिए  कया  का  निवारक  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं

 रल  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  बूटा  निम्नलिखित  चार  टेंडर  प्राप्त  हुए  थे  :--

 पार्टी  का  नाम  टेंडर  की  राशि

 स्वप्

 1.  एम ०
 डी०

 एण्ड  Ho,  कानपुर  1,01,000. 00

 2.  दिनेश  एण्ड  Ho  1,11,000.00

 3.  एण्ड  Fo  1, 32,000. 00: 60°

 4.
 कुदरत  दीन  63,000. 00
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 कानपुर  asa  मालगोदाम  तथा  इलाहाबाद  स्टेशन  दोनों  के  लिए  एक  ही  टेंडर  नोटिस
 रत  समाचार  पर्वों  में  छपा  था  :--

 विज्ञापन

 पर  खच

 रु०

 हिन्दुस्तान  नयी  दिनांक  30-  1-75  72  15

 दिनांक  31-1-75  39  00

 50  70 दिनांक  31-1-75

 दिनांक  30-1-75.  41  60

 सियासत  दिनांक  30-1-75  कानपुर  70  20

 जी  नहीं

 प्रशन  नहीं  उठता ।

 काका  कोला  निर्यात  निगम  में  प्रबंधक  निर्देशक  का  पद

 8788.  श्री  शशि  भूषण  क्या  fata  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 किः

 (>)  कया
 कोका  कोला  निर्यात  निगम  में  प्रबन्ध  निदेशक

 का  एक  पद  है  ;

 (  यदि  तो  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  पर  कार्य  कर  रहे  व्यक्ति  का  नाम  परिलब्धियां

 क्या

 क्या  कम्पनी  fafa  बोर्ड  ने  उक्त  पद  बनाने  के  लिये  अपनी  सहमति  देदी  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बशारत  :  से

 कोका  कोला  एक्सपोर्ट  भारत में  व्यापार  का  स्थान  रखने  वाली एक  विदेशी  कम्पनी

 है  ।  कम्पनी  द्वारा  कम्पनी  दिल्‍ली
 के

 पास  प्रस्तुत  किये  गये  अभिलेखों में  ऐसा  कोई
 उल्लेख  नहीं  है  कि  न्यू  दिल्‍ली में  इसका  प्रबन्ध  निदेशक  अवस्थित  है  ।  प्रबन्ध  निदेशक  की

 नियुक्ति  तथा  इसको  दिय  जानें  वाले  पारिश्रमिक  का  शासन  करने  वाली  कम्पनी

 1956
 की

 धारायें  269,198  व  309, इस  कम्पनी  के  मामले  में  लागू  नहीं  होती ं।

 उड़िसा  a  कोरापुट  में  एक  पट्रोल  ड़ियों  स्थापना

 8789.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग कि  :

 क्या  उनके
 मंत्रालय

 को  नगर  में  एक  पेट्रोलਂ  डिपो  खोलने के  बारे  में  उड़ीसा
 सरकार

 से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;

 > '  यदि  तो  उस  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  ;  और
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 (7)  क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार इस  आधार  पर  कोरापुट में  पेट्रोल  डिपो  खोलने  का

 क्योंकि  यह  स्थान  सुविधाजनक है  और  जिले  में  पेट्रोल के  वितरण  का  केन्द्रीय  स्थान  है  तथाਂ  यहां

 से  पेट्रोल  अन्य  सीमावर्ती  राज़्यों को  भी  भेजा  जा  सकता  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  को

 पुट  जिले  में  सुविधाजनक  स्थान  पर  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  प्र पुंज  पेट्रोलियम  डिपो  खोलने  के

 लिए  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त  हुआ  है  |

 और  भारतीय  तेल  निगम ने  प्रस्ताव  का  विस्तृत  अध्ययन  किया  कौर  सचित

 किया  है  कि  जिले  में  बत  मान  खपत  के  आधार  पर  कोरापुट  में
 प्रबंध  डिपो  स्थापित  करना

 किफायती
 नहीं  होगा  ।  तथापि  भारतीय  तेल  निगम  के  प्रबन्धकों ने  अपने  डिजाइनों  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  उचित  निर्देश
 दिए  हूँ  कि कोरापुट  ज़िले

 में
 पी

 ग्रो  एल उत्पादों
 शीघ्र  सप्लाई  हेतु  तथा

 बाधाओं  को न  आने  देने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जा  रहें  है ं।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के  बेरोजगार  स्नातकों  को

 पेट्रोल  पंपों  का  आबंटन

 8790.  श्री  गिरिघर  गो मांगों :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि  :

 उड़ीसा में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  बेरोजगार  स्नातकों

 ने  अब  तक  कितने  पेट्रोल  पम्प  खोले  हैं  ;

 क्या  अनुसूचित  जातियों  झ्र

 अनुसूचित
 जन-जातियों  के  स्नातकों के  लिये  उनके

 मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृत  कोई  आरक्षित  कोटा है  ;  अं

 उनके  मंत्रालय  ने  आवेदन  पत्न  आमंत्रित  करने  और  ऐसे  व्यक्तियों  को  लाइसेंस  देने

 के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 पंटोलियम अ  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी ०  पी०
 :  और  (

 1-  1-  1974  आईआरसी  की  25%,  एजेन्सियां/फुटकर  बिक्री  केन्द्र  अनुसूचित

 जातियो  जातियों  के  लिए  आरक्षित  कर  दी  जाती  है  ।  वर्तमान  में  किसी  अन्य  कंपनी

 द्वारा  अनुसूचित  जाती  जनजाति  के  लिए  एजेन्सियों  का  इस  प्रकार  का  कोई  आरक्षण

 नहीं  किया जाता इस  योजना  के  tate  आई  ओ  सी  द्वारा  उडीसा  के  अभी  तक  कोई  फुटकर  बिकी

 केन्द्र की  स्थापना  नहीं की  गई  है  ।

 आई  ०ओ०सी०  द्वारा  दैनिक  समाचार  पत्रों  में  अनुसूचित  जाती/अनुसूचित
 जन  जातियों

 के  लिए  आरक्षित  किए  गए  फुटकर पं  चौकी  बारे  में  ज्ञापन  प्रकाशितਂ  किए  जाते  सरकार

 द्वारा  आवेदन  पत्र  नहीं  मांगे  जाते  हैं
 ।

 ब्राड  गज  लाईनों  में  बदलने  के  लिए  अलाभकर  ata  लाइनों  का  सर्वेक्षण  कांयं

 8791.  श्री  गिरिधर  गांगो  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कपा  करेंगे
 कि

 वर्ष  1969 की  अलाभकर  ब्रांच  लाइन  समिति  की  छोटी  लाइन  के

 सम्बन्ध में  मुख्य  सिफारिश  क्या  ह  ;
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 उन  लाइनों  के  नाम  कया  जिसका  ब्राड  में  के  विस्तार

 करन  के  लिए  अब  तक  सर्वेक्षण  किय  जत  व्बूका  और

 उनके  मंत्रालय  ने  अलाभकर ं
 ब्रांच  लाइनਂ  सम्बन्धी  समिति की  सिफारिशो ंके  आधार

 पर  क्या  a  नाही  की  है  ?

 ta  मंत्रालय  में  उपमंत्री  get  1969  की  लाइन  समिति
 की  छोटे  आमान  की  लाइनों  से  सम्बन्धित  सिफारिशें  उनकी  रिपोर्ट  में  जिसकी  एक  प्रति

 लॉक  सभा
 के  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  है  ।

 और  1969 अलाझप्रंद  शाखा  लाइन  सकती  द्वारा की  गयी  सिफारिशों
 के  आधार  पर  निम्नलिखित  13.  लाइनो ंके  परिवतेन/लिस्तार,के  यातायात  सर्वेक्षण

 करने के  आदेश  दिये  गये थे

 कृष्णनगर  सिटी-शांतिपूर्ण
 लाइन  में

 पानीपत  लाइन  को  fines.  बिछाना  ।

 एटा  को  कास गंज  बढ़ाना

 पंढरपुर  लाइन  में  बदलाव )  ।

 धमतरी  area  में  बदलाव  )  ॥

 रुपया-नालबंद  लाइन  में  बदलाव )
 |

 पुरुलिया  कोशिका  लाइन  बदलाव  )-  |

 8  छोटा  उदयपुर  फ्रततापनगर  :  इसमें  4

 9  छूछापुर  ताला  लाइन  में  |

 10  रंगपाष्डा  का  भूमि  तक  विस्तार  ।

 11  तालमुफा  लाइन  का  तक  विस्तार
 |

 12  च्किजाजुर-नित्र दुम  लाइन  का  तक  विस्तार

 13.  सतपुडा  tad  के  उत्तरी खण्ड  का  छोटी  लाइन  से  बडी  लाइंन  आमान  परिवर्तन ।

 इनमे ंसे  केवल  6  प्रस्तावों  (  1-4  और  11-12)  कोਂ  अंतिम रुप  दिया  गया  सिवाय  az

 2  को  इन  सभी  परियोजनाओं को  छोड़  दिया  गया है  क्योंकि  व  अलाभप्रद  थीं  +  मद  2  भी

 प्रद  थी  लेकिन
 यह  फिर  से  चालू  करने  का  मामला  था  इसलिए  इसे  शुरू कर  दिया  गया  है  और

 यह  काम  जारी  है  ।  जहां  तक  मद  4  का  सम्बन्ध  है  नीरज  लातूर  खण्ड  का  बडी  लाइन  में  आमानਂ

 परिवर्तन करने  के  लिए  नया  सर्वेक्षण किया  जा  रहा  है  ।  कुरुडुकाडी-पंढ़रपुर  लाइन  इस  खण्ड  का

 एक  हाकी  हैं  ।  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  की  सभी  दृष्टिकोणों से  जाच  कर  लिय  जाने के  बाद  ही  इस
 चर्चा  पर  और  आग  विचार  किया  जायेगा  ।  जहाँ  तक  मद  (5-10  और  13)  का  हैँ
 saa  रिपोर्टों

 गी
 जांच  की  जा रही है  और  आशा

 कि  शीघ्र  ही  उन्हें  भ्रांति  रुप  दे  दिया
 जायगा  मद  पर

 भी
 द्व्ली  राजहरा  रेल  लाइन के  निर्माणके  साथ  ही  विचार  जायगा  |
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 शेष  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  शुरु  करन  के  प्रश्न॑  पर  तब  विचार किया  जायेंगी  जब  उन

 सभी
 झष

 परियोजनाओं
 सर्वेक्षण कीं  रिपोर्टों की  जांच  कर  ली  brad  शौर  निर्णय  ले  लिया

 जिनका  सर्वेक्षण  5-10  कौर  13)  किया  शा  चका  हैं  ।

 चीनी  मिलों  के  अब  शिष्ट  पदार्थों  सें  पोटेंश  तथा  अन्य

 पौधा  पोषक  पदार्थों  का  निकाला  जाना

 8792.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  चीनी  मिलों के  पदार्थों  तथा  अन्य  मद्य  निर्माण  शालाओं के
 अघ  शिष्ट पदार्थो ंसे  पोटाश  तथा  अन्य  फो शक  पदार्थ  निकालने

 लिए
 मद्य  निर्माण  लथा

 उकेरा  निगमों  की  एसोसिएशनों  के  सहयोग से  कोई  अनुसन्धान  कार्य  किया  गया  ;  रोक

 यदि
 तो

 उसकी  मुख्य  बाते  कया है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  to
 :

 वैज्ञानिक  कौर  अनुसन्धान  परिषद के  आसवन  कौर  का

 रोशन के  संघीं के  सहयोग  से  पोटाश  ate  चीनीਂ  सिल  के  अवशिष्ट  ate  अन्य  आसवन  निस्त्रावों

 से  अन्य  संयंत्र  पोषणत्वों  को  निकालने  के  कोई  अनुसन्धान  नहीं  किया  गया  है  ।  तथा

 सेन्ट्रल  साल्ट  कौर  मसाइल  केमिकल्स
 रिसचें  इन्स्टीट्यूट  ने  आसवनशाला की  घोवन  भदिरा

 से  ही  पोटाश  .  निकालने  के  लिए  -  से  एक  प्रक्रि  का  विकास  किया  ॥  सक्रिय
 सम्मान  विकास  निगम  द्वारा  महाराष्ट्र  की  एक  पार्टी  को  यह  प्रक्रिया  दी  गई

 कलकत्ता  महानगर  परिवहन  परियोजना  के  लिए  safes  राशि  को

 अन्य  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  में  लगाया  जाना

 8793.  श्री  इन्द्रजीत  गीत
 :
 व्या रल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  योजना  आयोग ने  अब  यह  निर्णय  किया  हैकि  संसाधनों  की  कमी  के  कारण

 कलकत्ता  परिवहन  . योजना  के  पहले  से  प्रस्तावितਂ  धनराशि  का  कुछ  भाग  अन्य

 महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  जाये

 (a)
 यदि  तो  महानगर  परिवहन  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  कथा  प्रा

 कौर में  कितना  विलम्ब  ;

 (  क्या  कलकत्ता  में  बढ़ते  हुए  यातायात  की  आवश्यकतायें  को  पुरा  करने  के
 tag

 ag
 की  वर्तमान  परिवहन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु कोई  वैकल्पिक  योजनाएं  बनाई  गई

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  :  1974-75  से  कठिनाइयों  के
 कारण  महानगर  परिवहन  पारयोजान्ों के  लिए  वार्षिक  आबंटन  संसाधनों  की  उपलब्धता  कौर

 विभिन्न  वयस  तथा  परियोनाश्रों  की  आपसी  प्राथमिकताथ्रों  के  आधार  पर  किय  जाते

 ह  |

 कलकत्ता में  दुत  परिवहन  लाइन
 के

 तैयार  होने  में  कितना  विलम्ब  होगा  इसका
 पता  ण बकर, भो  चल  सकता  है  जब  साधनों  की  स्थिति में में  Bae  हो  जाय ह  न  दय द  क

 1
 ग्र  आगे  की  स्थिति  को

 हम  स्पष्ट  देख  पायें  ह
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 कलकत्ता के  लिए
 व्यापक  द्रुत  प/रेवहन  प्रणाली के  विकल्प के  रुप  में इस  जसी  कोई

 कारगर  वैकल्पिक  योजना  नहीं  है  ।  ले  किन  1974-75 के  दौरान  कलकत्ता  में
 ara

 a
 fit

 वहन  प्रणाली  को सुदृढ़  करने के  लिए  कलकत्ता  राज्य  परिवहन  निगम  को  6  करोड़  रुपये  शर

 कलकत्ता  टावेज  कम्पनी  को  2  करोड  रुपय  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी  ay

 एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  में  अनिर्णीत  पड़े  मामलें

 8794.  श्री  बराबर  रवि  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 इस  समय
 एकाधिकार

 तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  आयोग  के  पास  कल

 कितने  मामले  अनिर्णीत पड़े  हैं  महत्वपूर्ण  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इनमें  विदेशी  कम्पनियों  तथा  भारत  में  कार्य  कर  रही  उनकी  शाखा ग्र ों  से  सम्बन्धितਂ

 मामलों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 बिधी  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  मि  :
 शिकार  एवं  निंबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  के  अध्याय  3  के  gata  आयोग के  लिय

 यून  जांच  एवं  रिपोर्ट के  लिये  किये  गये  चार
 मामले

 ।  1975  तक  आयोगਂ के

 पास  अनिर्णीत  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  पत्र  में  दिये  गये

 क्लोराइड  इन्डिया  लिमिटेड  जो
 एक  विदेशी  बहुमत  वाली  कम्पनी  के  मामल ेमें

 इसकी  59.  3  प्रतिशत  साम्य  हिस्सा  पूंजी  क्लोराइड  ईस्ट नें  लिमिटेड  के  पात
 है  ।

 विवरण

 क्रम  उपक्रम  का  नाम  ब्यौरे

 सख्या

 1  मोदी  पान  लिमिटेड  नायलोन  टायर  याने के  निर्माण  में  सारवान

 एकाधिकार  एव
 निबंधनकारी

 व्यापार  प्रथा
 अधिनियम

 की  धारा  21 के  अन्तत
 नोटिस  |

 क्लोराइड  इन्डिया  लिमिटेड  स्टोरेज  बारिश  के  निर्माण  में  सारवान  विस्तार

 करने  के  एकाधिकारी  एण्ड  निबंधन कार

 व्यापार  अधिनियम  कीਂ  धारा  21 के
 अंतगर्त  नोटिस  ॥

 दिल्‍ली  क्लाथ  एण्ड  जनरल  थीव्स  रिफ्रक्टरीज के  निर्माण  के  लिये  एक  नवीन
 कम्पनी  लिमिटेड  |  उपक्रम  स्थापना  एकाधिकार

 निब  धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा

 22 के  अन्तरगत  स्वदन-पत्न |

 लालपुर  पेपर  एण्ड  स्ट्रॉ  बो  faces  गोकर्ण  में  नमक  कार्य  की  एकाधिकार
 लिमिटेड  ।  एवं  नि बंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम

 की  धारा  22  के  अन्तर्गत  आवे  दन-पत्न  |
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 गुजरात  क्षत्र  में  तल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  म॑  सहायक  फोरम  न  की  नियुक्ति

 8795.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि :

 क्या  गुजरात  क्षेत्र  में  तेल  तथा
 प्राकृतिक

 गस  आयोग  के
 लगभग

 20  कमंचारी  पिछले

 सात  वर्षों  से  सहायक  फोरमैन  के  पदों  पर  तदर्थ  आधार  पर  काम  कर  ce  हैं  ;

 यदि  तो  नियमित  आधार  पर  उनकी  नियुक्ति  a  करने के  क्या  कारण हू  ;

 उन्हें  सहायक  rata  के  रूप  में  नियमित  नियुक्ति  कब  तक  दिय  जाने  की  संभावना  है

 क्या  सहायक  फौरन  के  पद  के  इन्टरव्यू  के  लिए  जूनियर  चाहे  मन  को  बुलाने  का  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  विचार है  ;  और

 =
 (  यदि  तो  इतने

 सा  रे
 वर्षा  तक  तदर्थ

 आधार
 पर  फोरमैन  के  रूप  में  जो  व्यक्ति  काम

 कर  रहे  उनके  दावे  की  उपेक्षा करने  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ato  पी०  माझी )  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  हैऔर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 सार  यात्रा  करियेਂ  टिकटों  का  जारी  किया  जाना

 8796.  एन०  ई०  चोरों

 श्री  के ०  मानना

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 रेल  अधिकारियों  ने  बिदेशी  पर्यटकों  की  .  सुविधा के  लिये  यात्रा

 करिये  टिकट  जारी  करने  की  नई  योजना  आरम्भ  की  है  ;  रोक

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  सरकार  इन  पर्यटकों  को

 प्रथम  श्रेणी  तथा  द्वितीय  श्रेणी  में  किस  लागत  पर  क्या-क्या  सुविधायें  देने  जा  रही  भुगतान

 का  क्या  ढंग  होगा  तौर  कितनी  अवधि  होगी ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  और
 विनिश्चय  किया

 गया है  कि  बिदेशी
 पर्यटकों  के

 लिए  टिकट  जारी  किये  जायें  ।  ये  टिकट

 प्रथम  यात्रा  शुरू  करने
 ह रक

 तारीख से  21  दिन  तक  के  लिए  वैध
 att

 श्रौर इन  टिकटों  से  पर्यटक

 देश  दूरी  का  ध्यान  रख त्र  किसी  भी  स्थान  तक  आ-जा  सकेंगे  ।  इन  टिकटों  के  लिए  किराया

 इस  प्रकार  होगा

 eo  200  अमरीकी  डालर  ॥ वातानुकूलक  श्रेणी

 पहला  दर्जा  कर्सी  यान  e  @  80  अमरीकी  डालर  ।

 दूसरा  दर्जा  श  e  e  25  अमरीकी  डालर  ॥

 वातानुकूलक  दर्जे  के  टिकट  केवल  विदेशी  मुद्रा  लेकर  दिय  परन्तु  पहले  दर्जे/वातानुकूल

 यान  श्र  gat  दर्जे के  टिकट  रुपये  में  भुगतान  लेकर भी  बेचे  जायेंगे  ।  देश  में  पर्यटन  को
 बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य से  यह  योजना  लागू  की  जा  रहो  पर्यटन  एयर  इंडिया  तथा

 वित्त  मंत्रालय  के  grad  से  इस  योजना  का  अन्य ब्यौरा  तेयार  किया  जा  रहा  है  |
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 May  6,  1975 Written
 Amiswers ——  नाथ

 =  समिति  की  कोल-उतार
 डिश्टिलेशन  प्लांट  स्थापित  करने  की  सिफारिश

 8797.  श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  :

 श्री  गंजा घर  मानो  :.

 श्री  एन०  आर०  वे कारिया  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  अ्रौषध  उद्योग  के  लिए  मजबूत  आधारभूत  ढांचे  की  व्यवस्था  करने
 पा  ff} का  विचार  से  हाथी  समिति  ने  उपयुक्त  स्थानों  पर  कई  बड़े-बड़े  a  टलेशन  प्लॉट  स्थापित

 किये  जाने  की  सिफारिश  की  है  ;  और

 _..  यदि  होता  सुझाये  गये  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ष

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी ०  पी०  र

 सरकार  को  औषध  ौर  भेषज  उद्योग  समिति  की  रिपोर्ट  दिनांक  6  1975  की  मिली  थी

 श्र  उस  पर  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 सराय  रोहिल्ला  स्टेशन  पर  गेस  के  सिलिंडरों  वाले  anal  में  आग  लग

 जान  के  कारण

 8798.  श्री  अरविद  एम०  पटेल

 सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी
 :

 श्री  शशि  भूषण  :

 श्री  के०  एम०

 श्री  नवल  किशोर  फार्मा :

 श्री  बसंत  सोहन

 att  भान  fag  दौरा

 श्री  डी०  पी०  जडेजा  :

 कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1975  के  दुसरे  सप्ताह  में  सराय  रोहिल्ला  स्टेशन  पर  गैस  के  सिलिंडरों  वाले
 वैगनों  में  आग  लगने  के  क्या  कारण  थे  ;

 आग  लगने  के  कारण  रेल  तमंचा  रियों  गैर  उस  क्ष  त  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को
 ल  कितनी  हानि  हुई  ;  शर

 इस  मामले
 में  उत्तरदायी  ठहराये  गए  रेल  कर्मचारियों  कें  चि रु दूध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  कौर  एसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 स

 रल  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बूटा  :  एक  गैस  टंकी  से

 गस  निकलनी  शुरू हो
 गया

 जौर  माल  डिब्बे  में  सील  करने  में  प्रयुक्त  लैम्प  की  लौ  से  उसमें  आग  लग
 गयी

 ।

 रेलों को  3,00,675  रुपये  की  कुल  हानि  जिसमें  बुक  किये  गये  परेषणों  के  मूल्य
 के  1,91,325  रुपये  तथा  रेल  कोंचा  रियों  को  उनकी  झुग्गियों  को  हुई  क्षति/विनाश

 के  लिए  भुगतान  किये  गये  3,600  रुपये  शामिल  उस  क्षत्र  के  निकट  रहने  वाले  अन्य  व्यक्तियों

 को  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।

 विभागीय  जांच  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  जिसका  अध्ययन

 किया  जा  रहा  है  और  उसमें  की  गयी  सिफारिशों  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जायेगी  ।

 वर्ष  1975-76  के  दौरान  रल  से  जोड़े  जाने  वाल  स्थानॉपर  होन  वाला  व्यय

 8799.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरचार  का  विचार  वह  1975-76  के  दौरान  देश  के  किन-किन  स्थानों  को  रेल  से  जोड़ने

 का  है  कौर  उस  पर  कितना  व्यय  होगा  ;

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  स्थानों  को  रेल  से  जोड़ने

 की  योजना  को  अ्रंतिम  रूप  दे  दिया  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 रेल  मंत्रालय मे  उपमंत्री  बूटा  fag)  निम्नलिखित  नयी  रेलवे  लाइनों  के

 निर्माण/पुन:
 स्थापन

 के  कार्यों  197  5.0
 76  id

 दौरान  पुरे  हो  जाने  की  सं  भावना  है  : at et

 परियोजना  का  नाम  1975-76 में  ख

 रुपयों  में  )

 नन

 प्रतापगढ़  ज-फार्बिसगंज  स्थापन )  49.  72

 झंझारपुर-लौकही  बाजार  कह  50  00

 तोनागल्लु-मुदुकुलापेंटा  40  00

 हल्दिया  पोर्ट  तक  रेल  सम्यक  99  70

 कटक-पारादीप  99  30

 गुना-मक्‍सी  79  00

 साबरसती-गांधीनगर  क  32  67
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 पांचवीं  योजना  के  दौरान  नयी  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  के  प्रस्तावों  के और  ्

 संबंध  में  अभी  समग्र  रूप  से  विनिश्चय  नहीं  किया  dare  ।  उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित

 लाइनों  के  पांचवीं  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित नयी  लाइनों  का  निर्माण-कराये  पूरा  हो

 जायेगा  अथवा  चालू  हो  जायेगा

 1  भूतपूर्व  हबड़ा-क्षमता  लाइट  रेलवे  दवारा  सेवित  क्षेत्र  में  बड़ी  लाइन  ।

 भाव  हावड़ा-शिवाला  लाइट
 रेलवे  दुबारा  सेवित  क्षेत्र  में  बड़ी  लाइन  ।

 3e  भूतपूर्व  QSIU-AIWTTT  लाइट  रेलवे  दूबारा  सेवित  ata  में  बड़ी  लाइन  ।

 छिपानी-बगहा  पुन:स्थापन  |

 सकरी-हसावर  |

 रामनगर  कौर  काठगोदाम  तक  बड़ी  रेल  लाइन  सम्यक

 ्  रोहतक-भिवानी  ।

 8.  गोहाना-पानीपत  स्थापन  ।

 डलमऊ-दरया पुर  स्थापन  ।

 10.  तडिकुडे-बीबी  नगर  ।

 11.  बॉसपानी-जाखापुरा  ।

 12.  दिवा-असिन  रोड  ||

 13.  वा  णी-चनाका  ||

 14.
 तिरुनेलवे  लि-तिरुवनन्त पु  रम-कन्या  कुमारी  ।

 15.  मंगलू  र-हसन  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रल  से  जोड़  गए  स्थान

 8800.  श्री  के०  लंक प्पा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जो  स्थान  रेल  से  जोड़े  गए  हैं  उनका  ब्यौरा  नया

 (@)  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  ज  हुई  ;  और

 उन  स्थानों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रेल  से
 जोड़ा  जाना  था  परन्तु  जो  अब  तक

 नहीं  जोड़े  जा  सके  या  जो  पुरा  होने  की  निश्चित  तारीख  से
 पीछे  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 अ ——— a — ve OOO —~

 रल  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 बूटा

 :  और
 पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  की

 अवधि  में  (1969-708  1973-74  तक )  निम्नलिखित  adt  tat  लाइनों|/लाइनों  के  पुनः

 बिछाने  का  काम  पुरा  हो  चुका  था  तथा  उन्हें  यातायात  के  लिए  खोल  दियो  गया  ati  इनमें

 प्रत्येक  कीਂ  अनुमानित  लागत  भी  उसके  सामने  दिखायी  गयी  है  ——

 रेलवे  Tho  परियोजना  का  नाम  आमान  लम्बाई  अनुमानित  खुलने  की

 संख्या  तारीख लागत

 मी०

 रुपयों  में

 3  4  5

 मध्य  सिंगरौली-कटनी  ब०  36  20.06  7-2-7 2
 यातायात  के  लिए )

 सहायक  नहर  पर  एक  पुल  बांग्ला  7.82  1.93)
 सहित  बांध  के  दक्षिणी  |
 अत्याचार  तक  |
 फरक्का  लाइन  का  स्थायी  |
 ara  परिवहन  |  ||  ।

 फरक्का  बांध पर  बड़ी  लाइन  ब०  ला०  2.24  0.76

 ः
 11-11-71

 के  रेल  पुल की  व्यवस्था

 फरक्का  बांध  के  बायें  तट  ०  ला  2.40  0.23

 के  भ्रंत्याधार  तर

 ग्राम  में

 बदली  स्थल  को  छोडकर

 के  बीच  बडी  लाइन  संघ कें  ।

 सहायक  नहर  के  बायें  तट  To
 ला०  5.98  1.02  28-1-72

 के  साथ  जलालपुर
 तिलडांगा  लाइन  का  मागं

 परिवहन  |

 उत्तर  हिन्द्ूमलकोट-श्रीगंगानगर  27.  56  1  17  11-1-70 (2५  ATo

 सिंगरौलो-श्रोबरा  ao  ला
 ण  57.56  11.  41  30-4-70

 कठुआ-जम्मू  ब०  ला०  77.10  ig 13  82  2-10-72

 ry
 पूर्वोत्तर 9  थूरमिटा-भपतियाही  मी  ०ला०  13,  00  37  16-11-70

 बिछाना  |

 दक्षिण  10  मंगलू  र-पनाम्बूर  मिलाजुला  मी  o fast  25.  27.  73  14-10-72

 संपर्क  |  लाइन

 जना  के

 दक्षिण  11  कटक-पारादीप  *  9-773.:
 ब०  ला०

 84.31  10.11
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 नयी  रेलवे  लाइनों/फिर  से  बिछायी  जाने  वाली  लाइनीं  के  ara,  जिन्हें  चौथी  योजना

 के  दौरान  पूरा  किये
 जामे  का  प्रस्ताव  था

 are  जिन्हें  योजना
 अवधि

 के
 दौरान  पूरा  नहीं  कियां  जा  सका

 निम्नलिखित  हैं  ।  इनके  विलम्ब  का  कारण  भी
 प्रत्येक  के  सामने  दिखाया

 गया  है  :--
 हि  करा  ल

 रेलवे  ऋ०  परियोजना  आमान  लम्बाई  विलम्ब  के  कारण

 सख्या  को  चाम  मी ०

 1   ्>  3  4  5  6

 दक्षिण  1  मीटर  189°  21  इस  परियोजना  की  मंजरी  2-11  64  को

 हसन  ला०  दी  गई  थी  कौर  पहले  इसे  चौथी  योजना

 के  दौरान  पूरा  किय  जाने  का  प्रस्ताव  था  ।

 सीमित  वित्तीय  सामान  दोनों

 अर्थात  प्रति योजना  के  लिए  अपेक्षित  सीमेंट

 इस्पात  श्र  गिर  की  कमी  के  कारण  इस

 काम  के  पूरा  किय  जाने  की  लक्ष्य  तिथि  में

 परिवर्तन  करना  पडा  ।  आशा  कि  अब  यह

 परियोजना  31-3-77  तक  पूरी  हो

 दक्षिण  ब०  ला०  24 2  इस  काम  की  मंजूरी  1970-71 के  दौरान

 मद कल  दी  गई  थी  और  प्रारम्भ  में  आशा  थी  कि  यह
 पटा  1973  तक  पूरा  हो  जायेगा ॥

 योजना  आयोग  द्वारा  रेलों  को

 टित  निधि  में  कटौती  के  कारण  इस  परियोजना

 के  लिए  awe  आबंटन  में  कमी  होने  से  इस

 काम  के  पूरा  किये  जाने  की  लक्ष्य  तिथि
 आस्थगित करनी  पड़ी  ।  आशा  है  कि  अब  यह

 काम  31-7-75  तक  पुरा  हो  जायेगा  |

 पश्चिम  3  गणा-मकसद  ब०ला०  193.35  इस  काम  की  मंजूरी  10-4-62  को  दी  गयीं

 थी  और  एक  समय
 इसे  चौथी  योजना  में

 पुरा  करने का  प्रस्ताव  था  ।  लेकिन  धन  के

 अभाव  के  कारण  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं
 किया जा  सका  |  अब  यह  लाइन  31-  3-76

 तक  पुरी  हो  जाने  की  संभावना है  ।

 ऋषिकेश-क्  प्रयाग  लव  लाइन  के  लिए  ज्ञापन

 8801.  श्री  जगन्नाथ  राव  : :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीमती  सुमनलता  भडोला  के  नेतृत्व  में  उत्तर खण्ड  महिला  मण्डल  के  एक  प्रतिनिधि

 मण्डल  उन्हें  5  1975  को  एक  ज्ञापन  दिया  जिसमें  ऋषिकेश-कर्ण  प्रयाग  रेलवे  लाइन  के

 निर्माण  तथा  बद्रीनाथ  एक्सप्रेस  द्वारा  व्यास
 और

 गढ़वाल  के  बीच  सीधी  रेल  सेवा  चलाये  जाने  की

 मांग की  गई

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  कार्यवाही  की  कौर

 क्या  सरकार  उत्तराखण्ड  महिला  मण्डल  की  इन  मांगों  को  प्रा  करेंगी  ?
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 रल  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  (a rs  बूटा  जी  हां  ।

 और  जहां  तक  ऋषिकेश-कर्ण  प्रयाग  रेलवे  लाइन  का  सम्बन्ध
 विगत

 में
 किये

 एक  सर्वेक्षण
 से  मालूम  हुआ  था

 कि  160  किलोमीटर  लम्बी  इस  लाइन  पर  छोटी

 लाइन  के  रूप  में  सभी  बहुत  अधिक  आयेगा  और  इसी  लिए  इस  परियोजना  को  छोड़  दिया  गया

 बीच  की
 इस  अवधि  में  इस  क्षेत्र  में  कोई  और  विकास  नहीं  हुआ  जिस  से  इस  प्रस्ताव  पर  फिर

 से
 विचार  करने  का  औचित्य  बन  सकता  ।  ऊपर  बताये  गये  तथ्यों  को  देखते हुए  तथा  साथ  ही

 वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  प्रस्तावित  लाईन  के  निर्माण  फर  विचार  करना  सम्भव  नहीं
 होगा  |

 दिल्‍ली  और  कोटद्वार  के  बीच  एक  सीधी  गाड़ी  चलाना  न  तो  यातायात  की  दृष्टि  से  उचित  है
 और  न  ही  परिचालन  की  दृष्टी  से  व्यावहारिक  क्योंकि  मार्गवर्ती  खण्डों  पर  अतिरिक्त  लाइन

 क्षमता  और  दिल्‍ली /नयी  दिल्‍ली  तथा
 कोटद्वार  स्टेशनों  पर  टर्मिनल  सुविधाओं  का  अभाव  हैं  ।

 राज्य  विधान  सवालों  के  1972  के  निर्वाचनों  के  बाद  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय

 म  प्रस्तुत  की  गई  निर्वाचन  असियां

 8802.  श्री  समर  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  में  त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 राज्य  विधान  cart के  1972  के  निर्वाचनों  के  बाद  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों में
 कितनी  निर्वाचन  अर्जियां  प्रस्तुत  की  गई

 उच्च  न्यायालयों  द्वारा  निपटाई  गई  अर्जियों  का  पदक-पाक  ब्यौरा  क्या  हैं  और  उनमें

 से  कितनी  अर्जियां  अभी  भी  विचाराधीन  पडी  है  ;

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  (1)  निपटाये  और  (  2)  अभी  भी  उसके  विचाराधीनਂ

 ऐसे  मामलों का  पृथक-पाक  ब्यौरा  क्या  है

 उच्च  न्यायालयों और  उच्चतम  न्यायालय  को  निर्वाचन अर्जियां  निपटाने  में  औसतन

 समय  लगता  है  ;

 क्या  बिधान  सभाओं  के  आगामी  निर्वाचनों  तक  उच्च  न्यायालयों अथवा  उच्चतम  न्याय
 लय  में  कुछ  निर्वाचन  अर्जियां  अनिर्णीत  पड़ी  यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  निर्वाचन  अर्जियां  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  अथवा  करने
 a  विचार है

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  श्री  एच०  आर०
 :

 से  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 हडिप्पा  पतन  क्षत्र  मे  रासायनिक  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  जारी  किय  गय  लाइट्स

 8803.  श्री  समर  गुह  :
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पश्चिम  ब  गाल  के  हल्दिया  पतन  क्षेत्र  में  रासायनिक  उद्योग  की  स्थापना  करने  के  लिए
 कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गये  है  ;

 न्  रासायनिक  उद्योग  किस  प्रकार  के  हूं  जिनके  लिए  लाइसेंस  मांगे  गये  हैं

 रासायनिक  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  अब  तक  कितने  लाइसेंसों  का  उपयोग

 fear  गया
 a  ञ
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 वहां  एकक
 य

 और  स्थापित
 कि
 किये  ज थे

 जाने  बाले  सरकारी
 aa  का

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  सी०  पी०  माझी )  स  (=)
 सूचना

 एकत्न  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 ग्लकोनेट  लिमिटेड  को  सरकारी  नियंत्रण  लग  का  प्रस्ताव

 8804.  श्री  समय  गह

 श्री  डी०  के०  पड़ा

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 क्या  सरकार  का  विचार  जीवन  रक्षा  औषधियां  बनाने  वाली  ग्लूकोनेट  लिमिटेड
 को

 बन्द  होने  से  बचाने  के  लिए  इसके  प्रबंध  और  स्वामित्व  को  अपने  नीय  त्  में  लेने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं  ?  -.

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में
 कहना

 ०  पी०  माझी )  और  (=)

 aaa  ग्लूकोन  लि०  द्वार  निर्मित  उत्पादों का  उत्पादन  1974 में  धीरे-धीरे  बंद

 गया  कम्पनी  के  पुनर्वास  ee

 गे  ee  eer
 के  बारे  में  पुरे  प्रश्नों

 पर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  परामर्श  किया  जा  रहा  है

 पश्चिम  बंगाल  के  औषध  निर्माण  एककों  को  कच्चे  साल  की  सप्लाई

 8805.  श्री  आर०  एन०  बन  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  औषध  निर्माता  एककों को  महाराष्ट  के  औषध  निर्माता  एककों

 की  लना  में  अधिक  मूल्य  पर  कच्चा  माल  मिलता  है  ;

 )  यदि  तो  इस  दोहरी  नीति  के  क्या  कारण  है

 क्या  हाथी  समिति  ने  यंह  सुझाव  दिया  है  कि  अवनत  होते  जा  रहे  इस  औषध  निर्मित

 उद्योग  का  पुनरुत्थान करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  आई  ०  डी  ०  पी०  एल०  का  एक  एकक  स्थापित

 किया  और

 यदि
 तो

 इस
 सुझाव  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  तथा

 यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  क्या  उपाय  किये गये  हँ  कि  पश्चिम बंगाल  के  औषध  उद्योग को  कम  से  कम  उसी
 दर  पर

 कच्चा
 माल  सप्लाई किया  जाये  जिस  दर  पर  महाराष्ट्र  के  एककों  को  किया  जाता  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०
 :

 जौर
 <(4)

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  औषधियों  के
 धन  की  अधीन  ei a

 निमित  अथवा
 आयातित  प्र पुंज  औषधों  की

 अधिकतम  बिक्री  मूल्यों  को  औषध
 आदेश  1970  के  अधीन  नियंत्रित  किया  जाता  है  और  उनको  देशभर में  समान  रूप  से  लागू
 fear  जाता

 है
 ।

 तथापि  सूत्र योगों
 का  निर्माण

 करने  के  मूल्यों  को  भाडे  और  बीमा  प्रभारों
 या  कोई  स्थानीय  कर  उसमें  निहित  हो  तो  उन  करों  के  अंतर  पर  frye  करेगा  ।
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 श्री  जयसुखलाल  हाथी  की  अध्यक्षता में  गठित  औषध  और  भेषज  समिति  की  रिपोर्ट
 इस  चाल  सत्र  में  सभा-पटल पर  प्रस्तुत  किए  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 fran  बेंगाल  में  औषध  एककों  के  लिये  क्रिया  नियंत्रण  परीक्षण दाला

 8806.  श्री  Alo  एन०  बमन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  पश्चिम
 बंगाल  जहा  aga  अधिक  संख्या  में  औषधि  निर्माता  एकक

 कोई

 किस्म  नियंत्रण  परीक्षणशाला  नहीं  है  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल में  औषधियों  किस्म  नियंत्रण  परीक्षणशाला न  होने  की  वजह  से
 अनेक  बिना

 लाइसेंस  के  एकक  बाजार  में  नकली  औषधियों  की  बिक्री  कर  रही  है  और  ऐसे  बिना

 लाइसेंस  के  एककों  की  संख्या  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  ;

 क्या  अन्य  राज्यों  की  तरह  पश्चिम  बंगाल  में  भी  औषधि  किस्म  नियंत्रण  परीक्षणशाला
 थापित  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  और

 भावना  है

 यदि
 ,  दौर

 ती
 पश्चिम

 बंगाल  में  ऐसी  परीक्षणशाला  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  कं

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  aio  पी०  माझी )
 से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 विदेशी  औषध  फर्मो  को  सरकार  हारा  अपन  नियंत्रण  aaa  संबंधी  लीग

 8807.  श्री  पी०  गंगादेव  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विदेशी  औषध  फर्मों  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  के  बारे  में  कोई
 >. fray  किया  Qy

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  ad  क्या

 तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  मतभेद  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  cama  मंत्रालय  मे  उपमंत्री  ato  पी०  माझी )  नहीं 1

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 और  (7)  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  पर  समिति  ने  औषध  उद्योग  के  विभिनन

 पहलुओं  की  जांच की  समिति  की  रिपो 6  1975 को  प्राप्त  हुई  थी  और  उस  पर

 सरकार  दूवारार्शवचार  किया  जा  रहा  है  ।

 हाथी  समिति  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  सें  रखकर  कानूनों  म  संशोधन  करन  का  प्रस्ताव

 8808.  श्री  डी०  के०  पंडा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाथी  समिति
 के

 प्रतिवेदन
 को  ध्यान में  रखते  हुए  सरकार  का  कुछ  कानूनों में

 संशोधन  करने  का  कोई  विचार  और
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 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही की

 जा  रही

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी
 ०  साझी )  :

 और

 सरकार  को  औषध  और  भेषज  उद्योग  समिति  की  रिपोर्ट  दिनांक  6  अप्रैल  1975  को  मिली  थी  अं

 उस  पर  विचार  किया जा  रहा  है  aaa  आदि  के  संशोधन के  बारे  में  पश्चात वर्ती  कार  वाई
 उसके  fra  पर  निरभर  करेगी  ।

 रेलवे  के  सक्षम  निष्ठावान  रेलवे  क्यारियों  की  विचाराधीन  डशिकयात

 8809.  सरदार  स्वर  fag  सोनी :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  उन  रेलवे  कर्मचारियों की  शिकायतों  को  दूर  कर  दिया  गया  है  जिन्होंने  अपने
 प्राणों की  बाजी  लगा  कर  1974 की  रेल  हड़ताल के  दौरान  निष्ठापूर्वक  अपनी  सेवायें  अर्पित
 की

 क्या
 लोक-सभा  में  रेल  मंत्री  द्वारा  आश्वासन  दिये  जाने  के  बावजूद ऐसे  कुछ  मामले

 अभी  भी  विचाराधीन  हैं  ;

 यदि  तो  tat के  पास  ऐसे  कितने  मामले  पड़  हुए  हैँ  और  क्यों  पड़े  हुए  हैं

 उनकी  शिकायतों  को  कब  दूर  किया  जायेगा ?

 रल  मंत्रालय  मं  ‘3Gqqal  बूटा  fag) :  से  अग्रिम
 नकद

 वफादार  कर्मचारियों के  आश्रितों  को  नौकरी  सेवाकाल  में  वृद्धि  अथवा  पुरर्नियोजन
 उनसे  कुछ  पुरस्कार  उन  रेल  कर्मचारियों को  दिये  जाने  थे  जो  डराने-धमकाने और  हिसा के
 जूद भी  अपने  काम  पर  डटे  रहे  और  जिन्होंने अपने

 कतंव्य
 पालन  में  बहुत  निष्ठा  दिखायी

 ।  लगभग

 7  लाख  कर्म  चारियों को  इनमें से  एक  पुरस्कार  मिल  चुका  है  ।

 रेल  प्रशासन इस  बात  के  लिए  सभी  प्रयास कर  रहे  हैं  कि  उपर्युक्त  कसौटी में  आने  वाले
 सभी

 कर्मचारियों को  पुरस्कृत  किया  जाये  ।

 नई  रेल  लाइनों  की  मार

 8810.  श्री  बालकृष्ण  मक़नना  नायक  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्‍न  क्षेत्रों
 से  इस  समय  किलोमीटरों में  कुल  कितनी  नई  रेल  लाइनों  मांग

 मौजूदा  मूल्यों के  अनुसार  इन  लाइनों के  निर्माण पर  कुल  कितनी  लागत  आयेगी
 अ

 वह  1975-76 के  दौरान  रल  लाईनों के  निर्माण  क्या  कार्यक्रम है  ?

 रेल  मंत्रालय  म  उपमंत्री  बूटा  :  रेल
 मंत्रालय  की  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 से  बहुत

 अधिक  संख्या  में  नयी  tad  लाइनों  के  निर्माण
 के  लिए  मांगें  प्राप्त  होती  हैं  और  इन  सभी

 लाइनों की  विशद  सची  नहीं  रखी  जाती

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 ere  eee

 (7)  1975-76  में  निम्नलिखित  लाइनों  के  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना है

 (1)  झंझारपुर-लौकहाबाजार

 9
 प्रतापगंज-फारबीसगंज

 से  चलाया

 (3  ता'रनंगल्लू-मदुकूला  पय

 4)  हल्दिया  फ्तंन॑
 के  लिए  रेले  सम्पर्क

 5)  कटक-पारादीप  tae  सम्पक

 (6  गुना-मकसद

 साबरमती (7)

 निम्नलिखित  लाइनों  पर  काम  चालू  रहेगा  :--

 (1)  शाहदरा-सहारनपुर  बडी  लाइन

 रोहतक-भिवानी (2)

 (3)  तिरू
 रेलवे  लि-त्रिवेन्द्रम  म-कयाधु

 मा
 री

 4 r  दिवा-बेसिन  रोड )

 बनी-चनाका (5)

 (6)  मैंगलूर-हसन

 (7)  हसनपुर-सकरी

 (8)  रामनगर  तौर  काठगोदाम  के  लिए  बडी  लाइन  रेल  सम्पर्क

 (9)  बांसपानी-जाखापुरा

 (10)  नडीकुडा-बीबीनगर

 (11)  हबड़ा-क्षमता

 (12)  हावडा-शिवाला

 कुछ  झर  लाइनों  पर  शेष  काम  पूरा  कर  लिया  जायेगा  |

 धनबाद  डिवीजन  के  करीब  एन्ड  वैगन  तथा  लोको  विभागों  a  स्थान  ग्य ie  न  व्यक्तियों  की

 बहाली

 8811.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  रेल  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 धनबाद  डिवीजन  में  स्थानापन्न
 विशेष  रूप  से  उन

 व्यक्तियों  को  जो
 न

 अस्थायी  रूप से  कार्य  कर  रहे  गे  हटाने  के  आदेश  जारी  करने  में  किस  प्रक्रिया  का  पालन  किया

 गया  >
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 धनबाद  डिवीजन  के  कैरिज  एण्ड  वैगन  तथा  लोको  विभागों  में  रेल  हड़ताल  के  दौरान

 शौर  उसके  बाद  कुल  कितने  स्थानापन्न  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  Tal;  ate

 हटाये  गये  उन  स्थानापन्न  व्यक्तियों  को  बहाल  न  करने  के  विशेष  कारण  क्या  है ं?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  जो  एवजी  कर्मचारी  अस्थायी  हैसियत
 प्राप्त  कर  चुके  थ  उन्हें  74  की  हड़ताल  के  संद  भारतीय  रेल  स्थापना  संहिता  भाग  1
 के  नियम  149%  अन्तगंत  सेवा  से  हटा  दिया  गया  था  ।  उनकी  सेवाएं  समाप्त  करने  से  उन्हें
 नोटिस  की  अवधि  के  बदले  14  दिन  का  वेतन  दे  दिया  गया  था

 2971

 अपील-प्राधिकारीयों  द्वारा  कुछ  ऐसे  एवजी  कम  चा रियों  को  दुबारा  काम  पर  लगाया
 जा  चुका  है  जिन्होंने  सेवा  समाप्ति  के  विरुद्ध  अपील  की  थी  तौर  जिनकी  अपील  का  गुणावगुण  के

 आधार  पर  झौचिल्य  पाया  गया  ।  अन्य  अपीलों  पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 धनबाद  डिवीजन  में  अभिभावकों  द्वारा  हड़ताल  में  भाग  लिये  जाने  के  as  के  आधार  पर  उनके

 eager  व्यक्तियों  की  सेवा  से  हटाया  जाना

 8812.  श्री  रामावतार  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्व  रेलवे  के  धनबाद  डिवीजन  में  कैरिज  एण्ड  वैगन  एण्ड  लोको  विभागों में  रेल

 हड़ताल  के  संबंध  में  कुल  कितने  स्थानापन्न  व्यक्तियों  को  10  1974  से  सेवा  से  हटाया  गया

 (@)  डी०  धनबाद  के  आदेशानुसार  पाथरडीह  के  लोको-फोरमैन  इस  तक  के
 आधार  पर  कि  उनके  अभिभावक  हड़ताल  के  दौरान  ड्यूटी  पर  नहीं  आ  रहे  जिन  स्थानापन्न
 व्यक्तियों  के  नाम  हटा  दिय  थे  ,  उनके  नाम  क्या  है  ;  कौर

 एसे  अत्यधिक  गैर-कानूनी  कामों के  लिये  ऊपर  निर्दिष्ट  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  बूटा  :  1231

 हड़ताल  के  दौरान  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिए  गाड़ियों  को  चालू
 रखना  जरूरी  था  कौर  इसके  लिए  रेल  प्रशासन  को  अधिक  एवजी  कर्मचारी  रखने  पड़े  ।  यह  मालूम
 हुआ है  कि

 निम्नलिखित  एवजी  कर्मचारी  नए  एवज ोय ों  को  आने  से  रोक  रहे  इसलिए  इसके
 अलावा  कोई  faced  नहीं  था  कि  एवजी  के  रूप  में  उनकी  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  जायें

 एस०  HTILo  चौधरी

 ए  बी०  fag

 के ०  वी ०  करमाकर

 शा

 नन्द  लाल

 नरेश  प्रसाद

 आर०  पी०  शा
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 अ  एमएलए

 8  महबूब  आलम

 9  तब  रीन  अहमद

 10  महेश  प्रसाद

 11  एस०  के०  पाल

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 धनबाद  डिवीजन  रेलवे  )  तमंचा  रियों  के  विरुद्ध  न्यायालयों a  विचाराधीन  हिसा  और

 हेड-फोड  के  मसला

 881  3.  श्री  रामावतार  शास्त्री :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  गत  रेलਂ  हड़तालਂ  =
 Sra

 धनबाद  डिवीजन  में
 हटाये  गये  रेल  कम चा

 ,  के  विरुद्ध  न्यायालयों में  तोड़-फोड़ fare  अभी  तक  बहाल  नहीं  किया  गया  है  में  हिसा  या

 के  विशेष  मामले  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  हटाये  गये  प्रत्येक  कमंचारी के  विरुद्ध  एसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्या

 है  ;  र

 हटाये  गये  प्रत्येक
 कर्मचारी

 का  नाम  और  पदनाम  क्या
 है  तथा  संसद्‌  में  मंत्री

 द्वारा  घोषित  नीति  के  अनुसरण में  उन्हें  बहाल  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 :

 रेल  मंत्रालय में
 उपमंत्री  बूटा  "(#)  ott

 हीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसद  में  रेल  मंत्री  दवारा  घोषित  नीति  को  धनबाद  मंडल  में  पूरी  तरह  कार्यान्वित

 किया  गया  है  ।

 धनबाद  के  डिवीजनल  रेल  अधिकारी  द्वारा  नात्मक  स्थानान्तरण  और  दमन  को  उप्र  किया  जाना

 8814.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनको  धनबाद के  डिवीजनल  रेल  अधिकारी  दुबारा बड़े  पैमाने  पर  दण्डात्मक

 स्थानान्तरण  रोक  दमन  को  उम्र  किये  जाने  के  बारे  में  धनबाद  डिवीजन  के  एन०  ato  सी  ०

 और आर०  एस०  के  संयोजक  दवारा  भेजा गया  दिनांक  22  1975  का  तार  मिला  है  ;

 यदि  तो  उक्त  डिवीजन  में  सामान्य  स्थिति  और  अच्छे  श्रमिक  सम्बन्ध  स्थापित
 करने के  लिये  सरकार ने  क्या  कां  वाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  म  उपमंत्री  बूटा
 :  हां  ।

 जसा  कि  1975-76  का  रेलवे  बजट  पर  करते
 समय

 रेल  मंत्री
 ने

 अपने  भाषण

 में  कहा  सरकार  की  नीति  का  लक्ष्य  मजदूरों  के  साथ  अच्छे
 सम्बन्ध

 बनाये  रखना है  ।
 pf or

 यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  भी  सभी  सम्भव  कार्रवाई  की  गयी  है  ee  1974
 में  हुई

 अवध  हड़ताल  के  बाद  रेलों  पर  फिर  से  सामान्य  स्थिति  लायी  जाय
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 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  )  विधायक

 881  श्री  शशि  भाषण  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  प्रस्तावित  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  के  बारे  में  निर्माण

 और  आवास  मंत्रालय  ने  कभी  विधि  मंत्रालय  की  राय  मांगी  थी  ;  और

 यदि  होता  कब  और  किस  प्रकार  की  राय  दी  गई  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  .  सरोजिनी

 हो

 जबਂ  कभी  राय  मांगी  वह  दी  गई  है  ौर  इस  मंत्रालय  ara  दी  गई  विधिक

 सलाह  काਂ  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  है  ।

 फर्मो  के  पास  पड़े  वैगनों  के  लिय  क्रपादेश

 8816.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 28  1975  तक  सास  ब्रिज  रुके  पास  1639

 930 वैगनों  के  qa  ब्राइट  के  पास  4999  वैगनों  के  मास  बन  एण्ड  कम्पनी  के  पासਂ

 qual  के  ललित  मास  इंडियन  cess  वन  कम्पनी  के  पास  2791  वैगनों  के  इससे  जीप

 एण्ड  कम्पनी के  पास  804  ्र  मास  टैक्सियों  के  पास  4135  विनो के  लिये  क्रयादेश  पड़  थे  ;

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के
 दौरान

 इन  फर्मों  को  दिये  aq  क्र या देशों  का  ब्यौरा  कया  है
 और  1974-75  के  दौरान  उन्होंने  कितने  वैगन  सप्लाई  किय ;  और

 क्या  कोई  क्र यादेश  वापिस ले  लिये  गय  हैँ  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और

 कारण  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  मं
 उपमंत्री  बूटा  :  28-2-75  तक  मंसब  ब्रिज  एण्ड  रूप

 और  मसला  gage  के  पास
 चौकियों  के  हिसाब

 से  1
 194  और

 3991  मालਂ
 डिब्बों

 के

 आडर  बकाया थे  |
 म

 सस  aq  एण्ड  wad  इंडियन  स्टैंड  वैगन  कम्पनी
 ,

 मसले  जीप
 एण्ड  कम्पनी

 और  मैसेज  टेक्स मै कों
 के  पास  माल  डिब्बों  हजो  पड़े  बताये  गये  वे

 सहीं  है ं।

 1974-75
 के  दौरान  इन  फर्मो ंको  कोई  आडर  नहीं  दिये  1974-75  के

 दौरान  इन  फर्मों  द्वारा
 सप्लाई  किये

 गये  माल  डिब्बों की  संख्या  इस  प्रकार है

 जो  गफ  os
 ज

 St  sala  से  आंकड़े  ):
 मसले  ब्रिज  एण्ड  रुप  e  363

 मास  ब्राइट  1365

 मास  बन  एण्ड  कम्पनी  ry
 345

 4.  इंडियन  स्टेंडर्ड  वैगन
 कम्पनी

 चके  क  30

 मसले  e जसफ  एण्ड  कम्पनी  e  5.04

 मैसेज  टक् समे को  e  3428

 28-2-1975%  बाद  माल  डिब्बे  के  कोई  आडंबर  वापस  नहीं  लिए  गये  xr
 ष
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 लिखित  उत्तर 16  1897  )

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  मिटटी  के  तेल  की  सप्लाई

 8817.  थो  सेठी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  प्रत्येक  राज्य  की  मिट्टी
 के  तेल की  मांग

 कितनी  थी  ्र  प्रत्य
 क

 राज्य  को  कितनी  सप्लाई  को  गई  एवं  .
 मिट्टी

 के
 तेल  की  मांग  ate

 सप्लाई  की  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ;

 इस  समय  ग्रामीण  तथा  नगरीय  क्षेत्रों में  प्रौढ़  विशेष  रूप से  उड़ीसा  राज्य  मिट्टी
 के  तेल  की  प्रति  व्यक्ति  कितनी  मांग है  कितनी  सप्लाई  की  जाती  श्नौरर

 (7)  दूरवर्ती  पव बती यं  ate  ग्रामीण  क्षेत्रों में  सस्ती  दरों  पर  मिटटी

 का  तेल  उपलब्ध कराने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्य  वाही  की  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रवांयन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  ato  पी०  :  गत  तीन  वर्षों

 अर्थात्‌  1972,  1973  गौर  1974 प्रौढ़  जनवरी  श् से माचं
 1975

 की  अवधि के  लिए  भीਂ  आबंटन

 तथाਂ  दिखाने  वाला  विवरण-पत्र  संलग्न है
 ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 35/75]  |

 इस  आधार पर  सूचनाएं  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 को  मिट्टी के  तेल  की  कोटा  नवम्बर  1974 से  बढ़ाई गई  है  ।  उसके  बाद

 राज्यों  से  कमी  की  कोई  शिकायत  नहीं है  ।  तथापि  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण
 के  लिए  व्यवस्थाएं

 दूरवर्ती  तथा  पहाड़ी  क्षत्रों  में
 राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  इसਂ  उद्देश्य  के  लिए  पर्याप्त

 व्यवस्थाएं  करने  के  लिए  आवश्यकता पर  जोर  दिया  गया  है  ate  राज्य  सरकारो ंसे  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  विशेष  ध्यान

 आवश्यक  पदारथ  1975  के  अंतगर्त  मिट्टी  के  तेल  का  बिक्री  मूल्य  सांविधिक

 रुपये  नियंत्रित  राज्य  सरकारों  को  मिट्ठी  के  तेल  का  फुटकर  बिक्री  मूल्य
 निर्धारित  करने

 श्र  मूल्यों  को  सांविधिक  रूप  में  लागू  करने  के  लिए  अधिकार  दिए  गए  हैँ  |

 सरकार  ने  पी  झ  एल  उत्पादों  की  वत  मान  वितरण  व्यवस्थाओं  का  पुनरीक्षण  करने  तथा

 उसमें  सुधार  करने  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  देने  के  हेतु  समिति  का  भी  गठने  किया  है  ।  समिति

 की  मुख्य  रिपोर्ट  लगभग  एक  महीने में
 मिलने  की  संभावना है

 पटोल  ओर  डीजल  के  ख  दरा  मूल्यों  पर  सांविधिक  नियंत्रण  लाग  करना

 8818.  श्री  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 Far  देश  में  पेट्रोल  विक्रेताओं  द्वारा  अनधिकृत  सेवा  शुल्क  लगाये  जाने  को  समाप्त
 करने  के लिए  पट्रोल  और  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  की  खुदराਂ  कीमतों  पर  सांविधिक  नियंत्रण

 लाग
 करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  कायंवाही  की  शरर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  a.  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 सी०  Yo  इस  विषय

 पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 उठते  | प्रश्न  नहीं

 lil
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 उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  a  तीन  ag  से  अधिक  समय  से  लम्बित  मामल

 8819.  श्री  राम  हेडली  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  न्यायालयों  में  बकाया  वाले  मामलों  की  संख्या  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 देश  में  उच्च  न्यायालयों  में  ag  से  अधिक  समय  उच्च  न्यायालय  वार

 अलग  कितने  मामले  लम्बित  कौर

 न्यायालय  में  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  से  कितने  मामले  लंबित  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  आर०  :  उच्चतम

 न्यायालय  तौर  चार  उच्च  न्यायालयों  को  छोड  कर  अन्य  उच्च  न्यायालयों  में  1974  के  अन्त

 में  लम्बित  मामलों  की  संख्या  में  1973  की  तुलना  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 तौर  31-12-1974  तक  की  जानकारी  देनेवाला  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 a

 ho  1974

 स०  न्यायालय  का  नाम  के  अन्त तक  तीन  न

 से  अधिक  समय  से

 लम्बित  मामले

 उच्चतम  न्यायालय  4,335

 उच्च  न्यायालय

 इलाहाबाद  26,631

 आन्ध्र  प्रदेश  ,  361

 मुम्बई  18,641

 कलकत्ता  30,514

 दिल्ली  7,673

 गोहाटी
 आसाम  कौर

 377

 गुजरात  2,905

 हिमाचल  प्रदेश  226

 जम्मू-कश्मीर  क  179

 10.  490

 11  मध्य  प्रदेश
 7,032
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 6  मई  1975  लिखित  उत्तर

 1  3

 12  मद्रास  3,319

 13.  कर्नाटक  127

 14.  उड  mu  939

 15  ol  8,381

 16.  जाब  are  हरियाण  12,112

 17.  राजस्थान  3,019

 जुआरी  एग्री-केमिकल्स  फैक्टरों  हारा  दूषण  जाना

 8820.  श्री  भाऊ  साहेब  धामन कर

 श्री  बसंत  साठ  क क

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  गोआ  में  जुआरी  एग्रो-केमिकल्स  फैक्टरी  दुबारा  उत्पन्न  की  गई  दूषण  की  समस्या

 ने  गंभीर  रूप  धा'रण  कर  लिया  है

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  गोआ  सरकार  को  कोई  निदेश  दिए  हें  और

 अर पर  गोआ  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैਂ

 दूषण  से  होने  वाले  हानियों  को  दू ३९  १०९.
 क

 ने  के  लिए  क्या  प्रभावी  कार्यवाही  कीः  गई

 करने  का  विचार  है
 ?

 पेट्रोलियम  और
 रसायन

 मंत्रालय  म  उप  मंत्री  स०  पी०
 :  )a  (7)

 1973
 में

 गोआ
 में  उर्वरक

 कारखाने  के  आस  पास  कुछ  भरी  हुई  मच्छियों  के  देखे  जाने  पर

 विशेष  अध्ययन  किये  गये  थे  और  उन  से  देखा  गया  था  कि  यद्यपि  क  की  सत्यं ता  फैक्टरी  की

 निस्तारी  के  कारण  नहीं  थी  उनमें
 weet | to = fer

 और  अमोनिया  किसी  समय  अनुभव  सीमा  से  अधिक

 था  और  कंपनी  को  स्थिति  को  सुधारते  के  लिये  उपाय  करने
 चाहि  Tl  आर  सेनिक  वाली

 निस् सारी
 के  सम्बन्ध  ने  कंपनी  ने  अपवादिक रंग

 को  कम  करने  के
 लिये  कुछ  अल्पकालीन  उपाय  किये थे  ।

 are  कालीन  उपाय  के  रूप  में
 कंपनी ने

 नथी
 प्रक्रिया

 जो  कलीड  प्रक्रिया  के  नोम  से  जानी

 जाती  हैਂ  को  अपनान ेके  नाम  से  लिये  योजना  तयार की
 है  ।  इस  परिवर्तन के  लिये  भारत  सरकार

 दुबारा  आवश्यक  अनुमति  दी  गई  है  ।  आशा  है  कि  यह  परिवर्तन  शीघ्र  ही  लागू  होगा  |

 वीसा  रिजिरवायर  में  बहाये  जाने  वाले  अमोनिया  निस्तारी  के  संबंध  में  उसके  निपटान  के  लिये

 सन्तोष  जनक  प्रबन्ध  अभी  किय  जाने  है  ।

 अमोनिया  युक्त  मिश्रण  जो
 रसायन

 बिस्सो  रिजर्वायर  में  डाला  जा
 रहा

 की  संबंध  में  उनके

 निपटान  के  लिए  सन्तोषजनक  -  व्यवस्थाएं  अभी  विकसित  करनी  हैਂ  ।  चूंकि  पहला लेप  करने  जेसे

 संसाधनों  से  रिजंवेयर से  रिसने  की  ave  करने  में  सफलता  नहीं  मिलो  ।  अनुमेय  सीमा  तक  मिश्रित

 में  अमोनिया  की  मात्रा  को  कम  करने  के  लिए  कंपनी ने  आवश्यक  सुविधाओं  की
 स्थापन  के

 लिए सरकार  को  प्रस्ताव
 दिये  हैਂ  जिसमें  कलिंग  एक  स्ट्रीट  तथा  एक  कन डेन सर  सम्मिलित है

 at  सुविधाओं  के  पूर्ण  होने
 को  लम्बित  रखकर  कंपनी  ने  समुद्र  में  rare  को  छोडने  की  अनुभवों

 के  लिए  जल  प्रशिक्षण के  रोकथाम  एवं  नियंत्रण  के  केन्द्रीय  निकाय  कोਂ  कहा  था  |  कंपनी  को  सूचित
 किया  गया  कि  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया है  बशर्ते  कि  fara  aaa  नदीयों नें  निश् नाव

 को  छोड़ने  के  लिए  आई०  एस०  आइ०  मानकों  की  पुष्टि  करता  है  ।
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 गोवा  के  जिलाधीश  ने  19-4-1975  को  कारखाने  को  बन्द  करने  के  लिये  आदेश  दिया  बताते

 इस  विषय  पर  सरकार  ने  गोआ  सरकार  को  कोई  निदेश  नहीं  दिये  ।

 भारतीय  पेट्रो-रसायन  निगम  के  डी०  एम०  एकक  का  बन्द  होना

 8821.  श्री  भाऊ  साहेब  धामन कर :

 श्री  बसंत  साठ :

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  पेट्रो-रसायनਂ  निगम  के  डी०  एम०  ती ० cts ५  का  उत्पादन  करने  वाले  एकक

 को  भारी  भातरा  में  माल  जमा  हो  जाने  के  कारण  बन्द  करना  पड़ेगा  :

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  वा  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  स  उप  मंत्री  सी०  पी०  और

 भारतीय  पेट्रो  रसायन  निगम  लि०  के  डी०  एम०  टी०  संयंत्र  डी०  एम०  Fo  के  कम  उठान

 और  उसके  बाद  उस  समय  में  उत्पाद  के  बड़  भंडार  होने  के  करण  अस्थायी  रूप में  बन्द  करना  पड़ा
 था  ।  डी०  एम०  टी ०  का  उठान  धीरे  धीरे  बढ़  गया  था  और  संयंत्र  13  1975  से  फिर

 आरंभ  किया  गया  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जयपुर  में  सामाजिक  उत्सव में  शामिल  होने  के  लिय  अधिकारियों

 दे  निक  .  भत्ता  जाना

 8822.  श्री  कार  लाल  बरवा :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  डिवीजनल  जयपुर  से  6  1975  को

 जयपुर  में  अपनी  पुत्री  के  विवाह  का  समारोह  आयोजित  किया  और  जनरल  मेनेजर  सहित  सभी

 डिवीजनल  विभागों  के  अध्यक्ष  समारोह  में  शामिल  हुए  थे  ;

 क्यों  उपरोक्त  भाग  में  निर्दिष्ट  इन  सभी  रेल  अधिकारियों  ने  इस  यात्रा  के  लिए
 यात्रा  भत्ता  और  दैनिक  भत्ता  लिया  था  ;

 यदि  gi,  तो  उपरोक्त  भाग  में  निर्दिष्ट  ga  अधिकारियों  सहित  सभीं

 रियों  दवारा  कितना-कितना  यात्रा  भत्ता  और  दैनिक  लिया  और

 क्या  सरकर  का  विचार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  माध्यम  से  जांच  दवारा  तथ्यों  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  जांच  कराने  के  आदेश  देने  कहै  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उप  मंत्री  बूटा  यह  सहीਂ  है  कि  6-2-1975  को  मण्डल

 जयपुर  ने  अपने  लड़के  कि  अपनी  का  जयपुर  में  विवाह  किया  था  जिसमें
 पश्चिम  tara  के  कुछ  अधिकारी  और  पश्चिम  रेलवे  के  महाप्रबंधक  भी  उपस्थित  थे  जो
 वश  6-2-1975  और  7-2-1975  को  राजस्थान  उद्योग  और  वाणिज्य  मण्डल  और  राजस्थान
 सरकार  के  साथ  सरकारी  बैठकों  के  सिलसिले  में  वहां  गये  हुए  थे  ।
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 (  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 awe  के  लिय  कच्चे  माल  संबंधी  नीति  पुनरीक्ष

 8823.  श्री  एस०  ए०  मरुगनन्तस  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  ag  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि

 क्या
 बम्बई  हाई  में  क्षेत्र

 से
 अरोधित  तेल  की  उपलब्धता  के  संदेश  में

 सरकार
 के  पास

 save  के  लिए  कच्चे  माल  सम्बंधी  नीति  का  पुनरीक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  द... त्  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हूं  ;  और

 कोयले  पर  आधारित  किन-किन  sata  कारखानों  को  तेल  पर  आधारित  बनाने  का

 विचार  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  सी०  पी०  साझी )  :  और

 उधर  का  उत्पादन  करने  के
 लिए

 ए  अधिकतम  सम्भव  मात्रा  तक  फीड स्टाक  का  विविधीकरण  करना

 और  उसके  द्वारा  देशीय  संसाधनों  का  अधिकतम  उपयोग  सुनिश्चित  करना
 सरकार

 की  नीती

 इस  नीति  में  कच्चे  तेल  सम्बद्ध  aa  का  उपयोग  भी  शामिल  होगा  जो  बम्बई  हाई से  उपलब्ध  होगी  ।

 कोयले  पर  आधारित  संयंत्रों  को  तेल  आधारित  संयंत्रों  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है
 |  तीन  कोल  आधारित  संयंत्र  और  कौरवों  के  निकट  खान  के  मुख

 ग्वयनाधीन  हैं  ।

 a ४  "५  ः भारतीय  समद्र  म  तट  से  दूर  पांच  रिणों  के  संचालन  स्ब  प्रस्ताव

 8824.  श्री  डी०  डी०  देसाई

 श्री  श्रीकिशन  सो  दी

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  निकट  भविष्य  में  भारतीय  समद्र  में  तट  से  दूर  पांच  रिणों  का  संचालन  किया

 जाएगा  ;

 ata  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या है  ;  और

 ये  रिंग  कब  तक  काय  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  पी०
 :  )  सें  (7)  सागर

 जो  इस  समय  पहले से  ही  बम्बई  हाई  में
 कार्य

 कर  रहा  के  अतिरिक्त  उस  क्षेत्र  में

 = ag  के  सितम्बर  तक  दो  और  fart  को  काय  में  लगाए  जाने  को  आशा  है  ।  बंगाल-उड़ीसा

 ड  कच्छ
 के  अपत्तटीय  था लाओ  में

 किए  गए  अन्वेषणों  से  संरचनात्मक  संभावना  HT  पता  क

 किए  गए  विस्तृत  भू-चुम्बकीय  सर्वेक्षण  के  आंकड़ो  को  प्र  क्रियान्वित  उनका  विश्लेषण किया

 जा  रहा  है  यह  आशा
 जाती

 है  कि
 परिणामों  के  उपयुक्त  पाए  जाने  पर  उड़ीसा  और

 कच्छ  अपतटीय  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  क्षेत्र  में  एक-एक  दो  अन्य  अपतटीय  सींगों  को  आने  वाले  ata-

 सूने  सीजन  के  बाद  काय  में  लगाया  जा  सकेगा  ।
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 सराय  रोहिल्ला  स्टेशन  पर  गस  के  सिलिंडरों  के  फटन  से  ial  म  झाग  लगना

 8825.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उवेरकों  ने  अपने  उन  कमंचारियों  कों  कोई  मुआवजा  दिया  हैਂ  जिनकी  झुग्गियां

 1975  के  दूसरे  सप्ताह  में  सराय  रोहिल्ला  स्टेशन  पर  गेस  के  सिलिंडरो ंके  फटने  से  आग

 लगने  के  कारण  जल  गयी  थीं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हें  ?

 रेल  मंत्रालय म  उप  मंत्री  बूटा  और  )  पांच  रेल  कर्मचारियों  को

 जो  दिल्‍ली  सराय  रोहिल्ला  में  झुग्गियों  में  रह  रहे  थे  और
 जिन्हे

 गस  के  सिलेंडरों  में  आग  लगने  के

 कारण  हानि  उठानी  रहत  के  तौर  पर
 कुल

 3,600  रुपये  की  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  कियां

 गया  है  ।  अनुग्रह  भुगतान  की  मात्रा  200  पय  से  लेकर  1,000  रुपये  तक  हैँ  जों  सम्बन्धित  रेल

 कर्मचारी  को  हुई  हानि  के  अनुसार  है  ।  भुगतान  13-4-1975  को  उसी  ठौर  कर  दिया  गया  था

 भारतीय  रेलवे  के  अनिवार्य  कमरा  रियों  को  आवास

 8826.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  रेल  मंत्री  AS  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  रेलवे  के  कितने  प्रतिशत
 अ  fata  कम चा  रियों  को  सरकारी  रिहायशी  आवास

 मिले  हुए  हँ
 ;

 गंवार  और  जोरदार  इनके  आवास  की  उपलब्धता  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 अपने  कर्मचारियों  को  अधिक  क्वाटर  देने के  लिए  रेलवे  प्रशासन  की  नीति  के  बारे में

 मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  बूटा  लगभग  56  प्रतिशत  ।

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 रेल  प्रशासन  की  एक  निर्धारित  कार्यक्रम  के  आधार  पर  ऐसे  अनिवार्य
 रियो  को  क्वाटर  देने  की  हैਂ  और  जिन्हें  रात  के  अथवा  दिन में  बेवक्त  ड्यूटी  पर  बुलाये  जाने

 की  संभावना  हो  और  इंसलिए  उन्हें  काम  के  स्थान  के  निकट  रहना  अपेक्षित  छोटे  स्टेशनों
 तथा

 उन  अन्य  स्थानों  के  गैर-अनिवार्य  कोंचा  रियों  के  लिए  भी  क्वार्टरों  की  व्यवस्था  की  जाती

 पर्याप्त  प्राइवेट  स्थानों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  मकान  मिलना  कठिन  होता है
 |  waft

 धन  की  उपलब्धता  की  सीमा  उपर्युक्त  नीति  के  अनुसार  प्रतिवर्ष  क्वार्टरों
 का

 निर्माण  कराया

 ज  रहा है  फिर  किसी  कर्मचारी  का  यह  नहीं  है  कि  उसे  क्या  र  दिया  ही  जायें  ।
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 विवरण

 रेलवे  श्रेणी 1  और  द्  श्रेणी  ITE  श्रेणी  IV  जोड़
 ना

 मध्य  714  20,77  5  38,607  60,096

 788  28,702  4  7;  4  35  76,925

 उत्तर  826  28,088  49,752  78,666

 पूर्वोत्तर  493  13,225  21,345  35,093

 पूर्वोत्तर  सीमा  282  19,024  28,050  47,356

 19 दक्षिण  607  ्  076  20,688  40,371

 दक्षिण  मध्य  464  15,152  23,617  39,233

 दक्षिण  पु  48  31,438  33,688  65,608

 830  24,848  47,311
 72,989

 Shortage  of  Basic  Laboratories  for  developing  New  Drugs

 8827.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  ;  Wiil  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  shortage  of  basic  research  laboratories  in  India  for
 developing  new  drugs;  and

 (b)  if  so,  the  efforts  being  made  to  meet  this  shortage  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  &  Chemicals  (Shri
 Cc.  Majhi).:  (a)  (b)  Ia  view  ofthe  importance  of  Research  &  Development
 in  a  highly  research  oriented  industry  like  drugs,  the  public  sector  viz.  I.D.P.L.  and
 H.A.L.,  the  Government  laboratories  including  N.C.L.,  Regional  Research  Labo  ra-

 tories,  ©.D.R.I.  and  some  of  the  laboratories  in  the  private  sector  are  playing  an

 important  role.  Besides  Hoechest,  Sarabhais,  Ciba-Geigy  and  Glaxo,  29  other  drug
 manufacturing  units  have  also  registered  themselves  with  the  Deptt.  of  Science  &

 Technoiozy  towards  acaieving  b2tter  processes  and  for  developing  new  drugs.

 A  Joint  Committee  consisting  ofthe  representatives  of  MinistriesofP  &C,  Health,
 DGTD,  Science  &  Technology,  CDRI,NCL,RRL,  HAL,  IDPL  andincluding  the

 representatives  ci  associations  ofthe  drug  manuactures  in  the  country  has  been  meet-

 ing  from  time  to  time  to  coordinate,  assess  and  suggest  measures  for  strengthening
 the  research  structure  for  drugs  in  the  country.  The  Committee  on  Drugs  &  Pharmaceu-
 ticals  headed  by  Shri  Jaisukhlal  Hathi  has  also  gone  into  the  matter  and  their  report
 is  proposed  to  be  iaid  on  the  Table  of  the  House  during  the  current  Session.

 Production  and  Import  of  Penicillin,  Aspirin  and  Vitamin

 8828.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Petroleam  and
 Chemicals  be  pleased  tostate:

 (a)  the  quantity  of  pencillin,  aspirin,  Vitamin  ‘A’  and  Vitamin  ‘C’  produced  in
 the  country  druing  1974-75;

 (b)  whether  this  production  is  sufficient  to  meet  con  itry’s  demand  or  they  are  also
 being  inmported  from  abroad;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  rex  ARV Ove  this  shortage  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 C.P.  Majhi)  :  (a)  &  (b)  Details  of  production  of  penicillin,  aspirin,  Vitamin  ‘A’  and
 Vitamin  ‘CQ’  during  the  year  1974  by  the  units  in  the  organised  sector  and  imports  of
 these  items  during  the  year  1973-74  are  as  follows:

 Value  in  Rs.  lakhs
 ——_-—

 S.No.  Ja  me 41.4  -  of  the  item  Unit क  ि  Production  Imports  during  1973-74
 ननवा ाणायतजकक लगा ore during  1974  Oty  Value Sty

 Penicillin  .  MMU  255-29  0.52  0.71
 (Penicillin
 G  potassium)

 Aspirin  Tonnes  800.12  Nil  Nil

 3  Vitamin  A  MMU  46.44  Nil  Nil

 4  Vitamin  C  Tonnes  306  112.65
 794-99

 (c)  There  is  noshortage  of  these  drugs  inthe  country.  For  Vitamin  C,  indigen-
 ous  production  being  insufficient,  demand  is  supplemented  through  imports.  M/s.

 Jayant  Vitamin  Ltd.  (capacity  142.5  tonnes  p.a.)  have  started  production  of  Vita-
 min  C  during  1974  butin  the  case  of  Hindustan  Antibiotics  Ltd.,  (capacity  125  tonnes

 p.a.)  the  production  is  being  stabilised.  A  number  of  measures  like  creation  of  new

 Capacity,  expansion  of  existing  units  etc.  are  being  taken  to  augment  the  production
 ofthese  drugs  inthe  country.  Hindustan  Antibiotics  Ltd.  a  public  sector  unit  propose
 to  expand  their  existing  capacity  during  5th  Five  Year  Plan  period  for  penicillin  from

 84  mmu  to  160  mmu  and  of  Vitamin  C  from  125  tonnes  to  250  tonnes.  They  also

 propose  to  set  up  a  second  Penicillin  Plant  with  a  capacity  of  160  mmu.  They  are
 also  obtaining  a  high  yield  strain  of  Penicillin,  and  the  terms  of  collaboration  with
 a  Japanese  Company  have  been  recently  approved.

 Proposal  to  replace  Old  Sleeping  Coaches  by  new  Ones  in  Metre  Gauge
 Line  of  Khandwa-Ajmer  Section

 S829.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  Railways
 be  pleased  to  state

 (a)  whetner  Government  propose  to  replace  old  sleeping  coaches  by  new  ones  on
 the  metre  gauge  line  in  the  Khandwa-Ajmer  Section  of  Western  Railway;

 (b)  whether  the  sleeping  coaches  running  at  present  are  very  old  due  to  which
 the  passengers  experience  inconvenience;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this
 regard  ?

 The  uty  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :
 (a)  to  (c)  Metre  Gauge  sleeper  coaches  of  earlier  design,  though  not  very  old,

 have  shorter  berths.  Later  design  of  coaches  have  longer  berths.  It  has  been  decided
 to  provide  newer  type  of  sleeper  coaches  on  phased  basis,  as  and  when  they  become
 available.  Coaches  on  Khandwa-Ajmer  Section  willalso  get  replaced  accordingly  in
 due  course.
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 Distance  between  metre  gauge  platform  and  broad  gauge  platform  of

 Railway  Station

 8830.  Dr.  Laxminarayan  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Railwayss
 he  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  long  distance  between  the  metre  gauge  platform  and  broad

 gauge  platform  of  Ratlam  Station;

 (b)  wnether  usually  the  passengers  have  to  miss  the  connecting  trains  because

 they  have  to  cover  the  long  distance  falling  between  these  platform;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  remove  this
 difficulty  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)
 The  minimum  distance  between  the  nearest  broad  gauge  and  metre  gauge  platform
 at  Ratlam  is  180  M  and  the  maximum  distance  between  the  fartnest  broad  gauge
 and  farthest  metre  gauge  platformis  430  M.

 (b)  Adequate  margin  is  provided  for  connections  between  the  Board  Gauge
 and  Metre  Gauge  trains  in  the  scheuled  time-tables.  In  case  the  late  running  of

 trains  upto  15  minutes  additional  time  is  allowed  for  securing  the  connections.

 (c)  The  existing  alignment  on  broad  gauge  and  metre  gauge  is  such  that  this
 distance  between  the  platform  cannot  be  removed  witout  incurring  exorbitant  expen-
 diture,  which  is  not  desirable  at  this  stage  particularly  in  view  of  tight  funds  position.

 वितरण  रेलवे  पुल  की
 मरम्मत

 $832.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बाद-बम्बई  और  बम्बई-दिल्‍ली  मार्ग  पर  हाल  ही  में  यातायात  को  बन्द  करने  के  बाद  वितरण  रेलवे

 पुल  की  मरम्मत  कने  तक  कर  दी  गई  थी  और  इस  पर  कितना  व्यय  हुआ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  दक्षिण  बेतरणा  रेलवे  पल  पर  यातायात  दो

 अल्प  अवधियों  के  लिए  अर्थात्‌  24-2-75  को  लगभग  12  घंटे  के  लिए  और  दोबारा  25  तथा  27

 फरवरी  1975  के  बीच  लगभग  35  बंटे  के  रोक  दिया  गया  था  ।  यातायात  इसलिए  रोकना

 पड़ा  क्योंकि  पानी  के  उतार-चढ़ाव  के  कारण  एक  पाथा  झुक  जाने  पुल  के  एक  भाग

 पथ  का  संप्रेषण  और  सतहें  अस्त-व्यस्त  हो  गयी  थीं  ।  रेलपथ  को  घुमा  कर  और  भराव  पर  गूजरों

 को  किसान  के  बाद  यातायात  फिर  से  चाल  कर  दिया  गया  थ  ।  इस  काम  पर  लगभग  200  रु०

 का  मामूली सा
 खर्चा  करना  पड़ा  ।  1974  से  इस  पुल  का  पुर्ननिर्माण  चा

 है  जिसके  एक  अंश  के  रूप  में  पायों  के  चारों  ओर  गोला  पत्थर  भरना  आदि  सुरक्षात्मक  उपाय  किय
 जा  रहे  जो  पुननिर्माण  के  दौरान  मोजूदा  पुल  की  सुरक्षा  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 गुजरात  म  बरसे  और  इन् न  गेंस  सिलिंडरों  की  कमी

 ~ = o¥os es 8833.  श्र  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्री  य  दू  बत  ने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 क्या  अहमदाबाद  और  गुजरात  के  अन्य  शहरी  क्षेत्रों  में  बर  पैन  गैस  और  esa  गैस

 stl  की  सप्लाई  कम  हैं  ;
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  गैस  की  इन  दोनों  किस्मों  की  सप्लाई  स्थिति
 को  सुधारने  के  लिए  सरकार  ने  कोई

 कार्यवाही  की  है  अथवा  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  परामर्श  दे  रही  है  ?

 पेट्रोलियम
 और

 रसायन  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री  ato  पी०

 :
 अहम

 बाद  में  विमान  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के
 लि

 अथवा  बर्मा शिल  गेस

 जिसके की  कमी
 नहीं

 है  ।  तथापि  गुजरात
 में

 कुछ
 अन्य

 शहरी
 केन्द्रों  में  इंडेन  Ta  की  कुछ  कमी है

 कारण  भरे  की  सांग  अभी  शेष  है  ।

 कोयाली  सेवपुरी  वाले  क्षेत्र  में  कड़ी  सर्दी  तथा  कब  एल  पी  जी  की  सीमित  उपलब्धता

 के  कारण  मांग  में  अ'्वानक  वृद्घि के  कुछ  बाजारों  में
 भरे  हुए  सिलैण्डरों  की  मांग  अभी

 शेष  है  ।

 ग्रीष्म  ऋतु  आने  से  मांग  में  कमी  हुई  है  और  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  पड़ी  हुई  शेष

 मांग  को  मई  1975  के  मध्य  TH  पुरा  करने  की  है  ।

 निर्वाचन  सुधारों  के  arta  विपक्षी  दलों  के  नताओं  के  साथ  बातचीत

 8834.  श्री  पी०  Ato  मावलंकर  व्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  इस  वर्ष  अप्रेल  के  अंतिम  सप्ताह  में  निर्वाचन  सुधारो  के  बार  में

 विपक्षी  दलों  के  नेताओं  को  आमंत्रित  किया  था  ;

 यदि  at,  तो  किन-किन  पक्तियों  कों  आम  किया  गया  था  तथा  कि  शक्तियों

 ने  वास्तव  में  बैठक  में  भाग  लिया  था  ;

 यदि  इस  बैठक में  कोई  निष्कर्ष  निकले  हैं  अथवा  समझौता हुअ  ताव  क्या  ह  और

 क्यो  इनको  f  wart  किया  जायेगा  और  यदि  तो  कब  औंर  कस  किया  जायेगा
 ?

 fafa,  न्याय  और  कानों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी

 जों  हा  ॥

 (a)
 अपेक्षित  जानकारी  वाले  तीन  विवरण  सद  नके  पटल  पर  te  दिए  गए  हैं  ।

 लप  मं  tq  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  o—
 1१४1 रद नका 96 36/ 75]

 तल आर  निर्वाचन  विधि के  विधि  cr  4G  पर  राजनी  तिक  दलों  के  नेताओं  के

 साथ  इस  समय  विचार-विमर्श  किया  जा  रही  है  ।  foes ims ष्कषं  और  समझौतों  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिए  अगली  कार्यवाही  ऐसे  विचार-विमर्श  के  परिणाम  पर  निर्भर  होंगी  ।

 गुजरात म  रद्द  की  गयी  रेल  गाड़ियां

 8835.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  :

 व्या  में  कुछ  ऐसी  रल  गाड़ियां हैं
 जा  अभी  तक  रह  पड़ी  हुई है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  आर

 रद्द
 की  गई  इन  रे  लगਂ गाड़ियों  को  कब  तक  चलाया  जाएगा  ?
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 रेल  मं  त्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  (  और  -  Tai,  गुजरात  में  2  जोड़ी

 बडी  लाइत
 28  जोड़ी  मीटर  ला  न  को  ओर  9  जोड़ी  छोटो  लाइन  को  सवारी  गाड़ियां  अभी

 भी  रह  हू  ।

 इन  गाड़ियों  को  उत्तरोत्तर  फिर  से  चलाया  जा  रहा  है  और  कोयले  की  हि  >  प्रति  में  सुधार

 होते  ही  अन्य  अपेक्षित  सवारी  गाड़ियों  को  फिर  से  चला  दिया  जायेगा  |

 Construction  work  on  over  bridge  at  Gaya

 8836.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  an  assurance  was  given  in  1974  by  the  then  Minister  of  Railways  fot

 starting  coastruct  in  work  of  the  over  bridge  at  Gaya  (Bihar)  railway  station;  and

 (0)  ifso,  wasther  propose  to  start  construction  of  the  over  bridge
 at  Gaya  Station  as  early  as  possible  in  order  to  fulfi!  their  assurance?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  ;
 (a)  &  (b)  The  second  foot-over-bridge  at  Gaya  station,  to  which  the  Honourable
 Membzr  is  presumably  referring,  is  an  approved  work.  This  bridge  will  connect  the
 circulating  areas  on  botn  sides  of  this  station  as  well  as  the  platforms.

 Gaya  is  a  busy  station  on  the  electrified  section  and  hence  such  a  construction  poses
 Som?  technica!  problems,  wnich  requires  careful  and  detailed  planning.  Itis  expected
 thatthis  work  will  be  completed  within  a  year’s  time.

 Passengers  aud  quantity  of  Goods  arried  by  Railways

 e
 8837.  Shri  Jagannathrao  Joshi  e

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  e e

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  passengers  and  the  quantity  of  goods  carried  by  the  Railways
 during  A;  11,  10974  just  before  the  May  197  4  strike;

 (b)  the  number  of  passengers  and  the  quantity  of  goods  carried  by  them  since
 April  1974  todate,  monthwise;

 d (c)  in  case  there  has  been  a  fall  therein,  the  reasons  therefor;  an

 (0)  whether.  Govenment  have  taken  steps  to  increase  the  number  of.  passengers and  the  quantit  y  of  goods  to  be  carried  by  Railways  and  if  so,  the  salie  nt  features
 thereof

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of
 Railw  ays  (Shri  Buta  Singh)  ;  (a)

 During  April,  1974,  the  railways  carried  204.  J 38  1111  2 milli  on  passengers  and  lifted  12.13 million  tonnes  of  revenue  earning  traffc.
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 (b)  The  monthwise  figures  of  passengers  and  revenue-earning  goods  traffic  from.

 April,  1974,  onwards  are  as  under

 (Figures  in  millions)

 Month  Freight Passengers
 tonnage

 April,  1974  204.38  12.13

 May,  1974  125.21  10.28

 June,  1974  204.89  14.58

 July,  1974  202.59  14.07

 August,  1974  198.44  15.29

 September,  1974  206.00  14.26

 October,  1974  200.94  14.02

 November,  1974  199.10  15.52

 December,  19  74,  210.67  15-34

 Janu  ary,  1975  204.95  16.34

 Februar  VY,  1975  14.91 Ys  1975  190.91

 217.92  16.70 March,  1975

 (c)  and  (d)  So  far  as  goods  traffic  is  concerned,  there  has  been  an  increasing
 trend  from  June,  1974  onwards  compared  to  the  corresponding  months  of  the  previ-
 ous  year.  As  regards  passenger  traffic,  the  declining  trend  seen  upto  November,  1974
 in  Comparison  with  tne  previous  year,  has  been  reversed  from  December,  1974  onwards.
 H  alf  the  fallin  passenger  traffic  in  tne  firsteight  months  (i.e.  April-November,  1974)
 as  compared  to  the  previous  year  is  atributable  to  the  copay  1974  strike  and  the  other

 half  to  be  unavoidable  cancellation  of  a  number  of  passenger  trains  due  to  shortage
 1oco-coal.

 With  the  improvement  in  the  supply  position  of  1000-0081  restoration  of  train

 is  being  done  progressively.  During  the  last  two  months  105  pairs  of  passenger  carry-
 ing  trains  have  been  restored.  As  on  21-4-1975,  only  152  pairs  of  trains  remain  can-

 celled.

 ओ खा-दिल्‍ली  काच  में  द्वितीय  श्रेणी  शयन  शिक्षिकाओं  की  व्यवस्था  करना

 8838.  श्री  जगन्नाथ  जोशी  :  aul  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  द्वारका  स्टेशन  के  लिए  कोंच  में  शयन  शायिका  वालें  द्वतीय

 श्रेणी  के  डिब्बे  में  केवल  एक  ही  शायिका  का  कोटा  दिया  गया  है  तथा  जिसके  परिणामस्वरूप  कोई

 भी  व्यक्ति  अपनी  पत्नी  सहित  द्वारका  जेसे  प्रसिद्ध  ती यं स्थल  के  लिए  शिक्षिकाओं  को  बुवा  नहीं

 करा  सकते  है  ;  और

 कौ ||  a इस  संबंध  में  क्या  काय  वाही
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 दो-टियर रेल  म॑  मालय  मं  उप  मंत्री  बदा
 :

 दसरे  द

 शयन-यान  में  दवा  शिका  स्टेशन  के  लिए  एक  शायिका  और दो  सीटों  का  कोटा  आबंटित  किया  गय

 हैं  ।

 द्वारिका  स्टेशन  के  लिए  दो  शायिक्राओं  का  कोटा  नियत  कर  दिया  जायेगा  और  6

 महीने  बाद  कौ  इसकी  पुनरीक्षा  की  जायेगी  ।

 रेल  कमंचा  रियों  की  वर्दियों  को  सप्लाई

 के नके 8839.  W  जगस्ताधराव  जोद  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  तमंचा  रियों  को  सिली-सिलाया  वर्दियां  दी  जाती  है  और  उनमें  से  अधिकांश
 ~

 को  वे  वर्दियां  अपने  माप  के  अनुसार  दुबारा  कटवानी  और  सिलवाना  पड़ती  है  जिसके  कारण  उन्हें
 आवश्यक  परेशानी  होती  है  और  मंहगाई  के  दिनों  में  फालतू  खच  करना  पड़ता  है  ;  और

 क्या  रेलवे  प्रशासन  का  विचार  अपने  कम
 चा

 रियों  को  रेलवे  से  कपड़ा  लेने  और  स्वीकृत

 दर्जियों  की  सुची  में  से  किसी  से  अपनी  वर्दी  सिलवाने  का  विकल्प  देने  का  है  जिससे  रेलवे  प्रशासन

 पर  भी  खर्च  का  अतिरिक्त  भार  न  पड़ेगा  ?

 के + ta  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  कर्मचारियों  को  सिली-सिलाई  afear

 दी  जाती  है  जो  वास्तविक  माप  लेने  के  बाद  निश्चित  किये  गये  निकटतम  मानक  साप  की  होती  है  ।

 वरिष्ठ  अधीनस्थ  तमंचा  रियों  और  असामान्य  माप  वाले  तमंचा  रियों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  नहीं  किया

 जाता  |  उन्हें  उनके  अप-अपने  माप  की  वर्दियां  दी  जाती  हैं  ।  कामना  रियों  द्वारा  नदियों  को  उधेड़

 कर  ग़ुबार  सिलाई  करवाने  के  कोई  उदाहरण  प्रशासन  के  नोटिस  में  नहीं  आये  है  ।

 मोटी  काट-छांट  रेलों  के  अपने  दर्जियों  द्वारा  कर  दी  जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 तामिलनाडू  में  तेल  की  संभावनायें

 2840.  श्री  आर०  सी०  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 न
 तमिलनाडु  में  अभी  तक  कितने  स्थानों  पर  तेल  का  पता  लगा  है  ;  और

 क्या  इस  उद्देश्य  के  लिये  योजना  आयोग  से  अधिक  धनराशि  आबंटित  करने  का  अनतਂ
 रोध  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मे  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  तमिलनाडु
 में  हाईड़ोकार्बंस  के  व्यापारिक  स्तर  के  भण्डार  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  1975-76  के  तमिल  ्  में  भी  सरकार  दवारा

 अनुमोदित  अन्वेषी  काय  व्यवस्था  है  ।

 तामिलनाडू  में  मिट्टी  के  तेल  और  कुकिंग  गेस  की  कमी

 8841.  को  To  ato  स्वामीनाथन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाडु  राज्य  में  मिट्टी  के  तेल  कौर  कुकिंग  गैस  की  अत्याधिक  कमी  है  ;

 1  23.
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 यदि at at,  तो  इस  कमी  के  मुख्य  क्या  कारण  हैं  ;

 राज्य  में  इन  मदों  की  सप्लाई  सुधारने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 |

 जा  रही  है  ;  और

 अप्रैल  प्रौढ़  1975  के  महीनों के  दौरान  राज्य  को  इन  मदों  की  कुल  कितनों
 मात्रा  सप्लाई  की  गई  थी  ?

 अर पेट्रोलियम  और
 रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 ध्येय
 पी०

 :
 तमिलनाडू  में  वत  मान  उपभोक्ताओं  के  खाना  पकाने  वाली गैस  अथवा

 मिट्टी
 के  तेल  की  कोई  गंभीर

 शिकायत  इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।  तथापि  खाना  पकाने  वाली गैस  के  नए  कनेक्शनों  की

 मांग  बहुत  बढ़  गई  है  ।

 राज्यों  को  मिट्टी  के  तेल  का  कोटा  नवम्बर  1974
 से  बढ़ाई  गई  थी  ।  उसके  बाद

 राज्यों  से  कमी  की  कोई  गंभीर  शिकायत  प्राप्त
 [  नहीं  हुई है

 ।  घरेल ूगस  की  मांग  को  पुरा  करने  के

 लिए  भारतीय  तेल  निगम  तमिलनाडु  में  प्रत्येक  मास  लगभग  4500  से  5000  तक  नए  एल०
 पी०  जी०  कनेक्शन  भी  देती  है  ।

 1975
 के के  दौरान

 तमिलनाडु
 को  मिट्ठी  के  तेल  23,

 103
 मी०  टन  की

 सप्लाई  की
 गई

 थी  |
 अप्रैल

 और  मई
 1975  के

 के  लिए  सप्लाई  के
 वास्तविक  आंकड़  अब  तक

 लित

 गाही  रि ए
 गए हँ  एल'०  पी०  गैस  की  सप्लाई  के  आंकड़े  राज्यवार  के  आधार  पर  रखे  नहीं

 जा

 गर्मियों  a  पंक्ति  स्थानों  को  जाने  बाले  यात्रियों  की  रोड  पर  काब  पा  के  लिए

 कार्यवाही  करना

 8842.  श्री  आर०  वो०  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  केन्द्रों  और  रेलवे  स्टेशनों  से  गर्मियों  मे  पैंतीस  स्थानों  को  जाने  वाले

 यात्रियों  की  भीड़  पर  ara  पाने  के  लिये  कोई  तात्कालिक  कार्यवाही  की  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  टिकट  जारी  करने
 के

 लिये  यात्रियों  को  सहायता  देने  और  इस  भीड़  पर

 काबू  पाने के  लिये  क्या  उपाय  किये  जायेंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  :  आगामी  गर्मी  के  महीनों  में  पंक्ति य
 स्टेशनों  के  लिए  यातायात  की  भीड़-भाड़  को  सम्हालने  के

 लिए
 विशेष  गाड़ियों  की  मौजूदा  गर्मियों

 में  अतिरिक्त  सवारी  डिब्बों  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  बशर्तें  उनके  लिए  पर्याप्त  यातायात  हो  |

 यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  विभिन्न  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  होने  वाले
 यात्री

 माता

 यात  की  आवश्यकता  के  अनुसार  टिकट  देने  की  अतिरिक्त  खिड़कियां  खोली  जा  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  a  पेट्रोल  पं  पों  की  संख्या

 8843.  श्री  एच०  के०  एल०  ANA:  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 cry
 दिल्‍ली  मे  पेट्रोल  प  न  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 दिल्‍ली  में  पेट्रोल  की  औसत  दैनिक  रकत प्यार  a  कितनी  है  ;
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 क्या  दिल्ली  में  नये  पेट्रोल  पम्पों  को  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 पेट्रोलियम और  र  वायन मं  त्राल  T  उपमंत्री  सी०  पी०  1-1-1975

 को  199

 लगभग  359  किलों  लीटर  ।

 इस  समय  भारतीय  तेल  निगम  का  10  नए  पेट्रोल  पम्प  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 है  श्र  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  निगम  का  1975  के  दौरान  दिल्‍ली  में  एक  पम्प  की  पुन:स्थापना  का

 प्रस्ताव है  ।

 दिल्‍ली  म॑  नए  रेलवे  स्टेशन

 8544.  श्री  एच०  Fo  एल०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 kr (#) 3 क्या पैर

 दिल्‍ली  में  नए  रेलवे  स्टेशन  स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  है  ;

 नये ये  tag  स्टेशन  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जायेंग  तथा  सरकार  का  विचार  वह

 कब  काय  आरम्भ  करने  का  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  म  उपमंत्री  ( 3it  बूटा  tag) :  जी  हां  ।

 दिल्‍ली  क्षेत्र  में
 निम्न  लिखित

 स्थानों  पर  नये  स्टेशन  बनाने
 के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं

 (1)  दिल्‍ली  शाहदरा  के  निकट  विवेक  बिहार  में  ।

 (2)  दिल्‍ली  ate  शाहदरा  स्टेशनों  के  बीच  सीलमपर  में  ।

 (3)  दया बस्ती  are  शकर बस्ती  स्टेशनों  के  बीच  रामपुरा  में  ।

 (4)  खला  art  हज़रत  निजामुद्दीन  स्टेशनों  बीच  नेहरूनगर  ।

 (5)  पश्चिमी  पटेल  नगर  ate  दिल्‍ली  के  बीच  ।

 इस  उपर्युक्त  स्थानों  पर  स्टेशनों  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 दिल्ली  मन  स्टेशन  और  नई  के  स्टेशन  के  काय  मं  सूधार

 8845.  श्री  एच०  Fo  एल  ०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली

 मेन
 रेलवे  स्टे

 शन
 लिओनियन

 नई  दिल्‍ली
 रेलवे  स्ट

 शन
 के  काय

 में  सुधार  लाने  हेतु बर्ष
 1975-76

 के
 लिये

 सरकार  की  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ?

 रेल  म  मालय
 में  उप  मंत्री  बटा  fag) :  नयी  दिल्ली  ate  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशनों  के

 लिए  एक  पहुँच  ATT  की  arfatrara  टर्मिनल  सुबिधायो  की  व्यवस्था  के  लिए  वि  स्थित

 क्षण  किया  जा  रहा है  ।

 त्रिवेंद्रम में  केरल  उच्च  न्यायालय  की  बंच  स्थापित  करने  का  निर्णय

 8346.  गोमती  ama  तन कप् पन :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  त्रिवेन्द्रम  में  केरल  उच्च  न्यायालय  की  एक  गूथन  बैंच  की  स्थापना

 करने  के  बारे  में  अन्तिम
 _  निर्णय

 ले  लिया है  ;  और

 तो इस  बारे में
 कि
 गुर नतम  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ? यदि

 तो
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 fafa,  न्याय  और  किसी  काय  मंत्री  एच०  At~lo  :  जी  नहीं  ।

 केरल  सरकार  के  विचार  जानने  के  पश्चात्‌  ही  कोई  निर्णय  लिया  जायेगी  |

 केरल  में  रेलवे  लाइनें  बिछाने  संबंधियों  जनाये

 8847.  श्रीमती  भागेगी  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  रेलवे  लाइनें  बिछाने  को  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  at,  तो  यह  कार्य  कब  से  आरम्भ  होगा
 ?

 रेल  भंवरलाल में
 उपमंत्री  बूट  :  अर  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण

 पर  विचार  नहीं  किया  जाता  प्राकृतिक  साधनों  के  अधिकतम  खनिज

 पदार्थों  के  दोहन  att  रेलों  की  परिचालन  सम्बन्धी  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखते  समग्र  दुष्टि
 से  विचार  किया  जाता  है  ।  किन्तु  निम्नलिखित  सर्वे  क्षणों  / परियोजनाओं  पर  काम  जारी  जो

 आंशिक  रूप  से  या  केरल  में  पड़ते  हैं

 (i)  नागरकोइल  के  तिरुवनंतपुरम  से  तिरुनेलवेली  तक  एक  बड़ी  रेलवे  लाइन  और

 कन्याकुमारी  तक  शाखा  लाइन  की  मंजूरी  14.  53  करोड़  रुपये  की  अनुमानित
 लागत  पर  दी  गयी  है  श्मरौगर  यह  काम  हो  रहा  है  ।

 (ii)  एन कु लम  से  तिरुवनंतपुरम  तक  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम

 हो  रहा है  शौर  1976  तक  इस  के  पूरा  हो  जाने  की  आशा है  ।

 (711)  गुरुवायुर  के  रास्ते  कुट्टी पुरम  से  त्रिचूर  तंक  एक  रेलवे  लाइन  के  लिए  प्रारम्भिक

 इंजीनियरी  एवं  यातायात  सवक्षण  की  मंजूरी  दी  गयी  जिसपर  86,421  रुपये

 खच  होंगे  |  इस  सम्बन्ध  में  आगे  विचार  सर्वोक्षण  रिपोर्टों  के  मिल  जाने  और  उनके

 जांच  कर  लेने  के  are  ही  किया  जायेगा  t

 जम्म  तथा  हिमाचल  प्रदेश  आदि  पैंतीस  क्षेत्रों  में  रेल  लाइनों  का  निर्माण

 8848.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 जम्मू  हिमाचल  मणिपुर  और  foo लप  x

 पर्वतीय  पौर  अरुणाचल  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथाਂ  पैंतीस  क्षेत्रो  जैसी

 कि  योजना  आयोग  के  दिनांक  9  1966  के  पत्र  में  परिभाषा  दी  हुई  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  जिन  रेल  लाइनों  के  निर्माण  कार्य  का  उद्घाटन  किया  निर्माण  era  चल  रहा  है
 या  पुरी  हो  गई  के  नाम  क्या  हैं  ;

 इन  नई  लाइनों
 में

 से  प्रत्येक  लाइन  जिन  पर  निर्माण  कार्य  का  उद्घाटन  किया  गया

 है  या  इस  अवधि  में  निर्माण  कार्य  चल  रहा  कब  तक  पूरी  हो  जायगी  ;  और

 (  '}  क्या  इन  राज्यों/क्षेत्रों  की  पिछड़ी  ast  व्यवस्थाਂ  को  ध्यान  में  रखते  हुये  उन  कार्यों  को

 कोई  प्राथमिकता  दी  जायेगी  जिनका  उद्घाटन  किया  जा  चुका  है  ?
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 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (att  बूटी
 1.  कठुआ  जम्मू  रेल  सम्पर्क

 कश्मीर  में  )

 ert AAEN ५७ 2.  रामनगर  और  काठगोदाम  तक  बड़ी  लाइन  रेलਂ  सम्यक  (  प्रदेश  में  )

 3.  नंगल-डेम-तलवाड़ां  arcs  प्रदेश  में  )

 कौर  मद  1  का  काम  पुरा  हो  चुका है  कौर  2-10-1972  को  यातायात  के  लिए

 खोल  दिया  गया  है  ।

 मद  2  का  काम  अनुमोदित  है  इसके  लिए  अ्रंतिम  art  निर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  प्रगति

 पर  है  जिसके  पुरा  हो  जानें  के  बाद  निर्माण  का  काम  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ।  मद  3  के  लिए  अंतिम

 art  निर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  प्रगति  पर  हो  कौर  इसके  पुरा  हो  जाने  के  बाद  निर्माण  का  काम

 प्रारम्भ  किया  जायेगा  बशर्तें  धन  उपलब्ध  हो  ।

 Duties  of  Accountant  and  Works  Accountant  in  Executive  Office

 8849.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai;  Will  the  Minister  of  Railways
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  post  of  Works  Accountant  in  the  Northern  Railway;

 (b)  whether  the  duties  ofa  Works  Accountantandan  Accountantin  an  Executive
 Office  are  the  same;

 (0)  whether  the  Northern  Railway  treat  the  duties  and  responsibilities  of  both
 these  posts  equal  ;

 (d)  whether  the  Works  Accountant  is  being  given  lower  pay  scale  than  that  of
 Head  Clerk  disregarding  the  fact  that  the  authorised  pay  scale  ofa  Works  Accountant
 is  higner  than  that  of  the  Head  Clerk  and  the  Head  Clerk  works  under  the  Works
 Accountant;  and

 (e)  ifso,  the  action  being  taken  to  remove  this  anomaly  and  to  ensure  that  the
 person  working  against  this  post  does  not  incur  a  loss?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)
 Yes.

 (b)  &  (c)  Though  the  nature  of  duties  of  Works  Accountants  and  of  Appendix
 III—A  qualified  Accountants  employed  in  the  Works  Branch  are  the  same,  the  two
 categories  have  never  been  treated  ona  par  as  the  staff  of  the  former  category  are
 required  to  pass  a  less  stringent  departmental  examination.

 (d)  &  (e)  Allotment  of  Revised  scale  of  pay  to  the  category  of  Works  Accountant
 is  still  under  ८0०05108 618 (1011:

 Trollies,  Khomchas  and  Stalls  allotted  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  persons  in  Railways  during  1972,  1973,  1974  and  1975.

 8850.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways
 be  pleased  to  state  :

 (a)  tne  number  of  trollies  ‘Khomchas’  and  stalls  allotted  to  the  person:  belonging
 to  Scheduled  Castsand  Scheduled  Tribes  in  different  railways  separately  during  the
 years  1972,  1973,  1974  and  upto  March  1975;
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 (b)  the  zone-wise  number  of  trollies  and  stalls  being  run  at  different  stations  by
 the  same  person  under  different  names  and  thus  having  a  monopoly  of  the  trollies  and

 stalls;

 (c)  the  number  of  contractors  who  have  been  doing  this  work  from  time  to  time
 for  years  together  and  have  been

 changing  their  firms  and  partnership;  and

 (d)  whether  any  quota  ofstalls,  " 1. 01118 01) 8.57  and  trollies  has  been  reserved  by
 R  ailwaysfor  Harijans  and  Trials  at  present  and  if  so,  the  quota  reserved  therefore and
 the  steps  being  taken  for  allotment  of  full  quota  to  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):
 (a)  to  (d):  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the

 bha.

 Grant  of  Licence  to  M/s  Roche

 8851.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  9८  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4718
 on  the  25th  March  1975  regarding  licences  granted  to  foreign  drug  companies  under
 key  industries’and  state

 (a)  the  date  on  which  licence  was  granted  to  Messrs  Roche  Products  Limited  and
 the  value  threof;

 (b)  the  value  of  raw  material  supplied  to  this  company  since  it  started  manufac-
 turing  todate  for  manufacturing  drugs  as  also  the  value  of  drugs  manuactured  by  the

 company  during  the  last  three  years;

 (c)  whether  the  licence  granted  to  this  company  has  been  utilised  by  the  com-
 pany  itself  for  manuacturin
 of  firm;  and

 g  drugs  or  it  has  been
 given

 to  someother  company

 (d)  full  facts  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministyvy  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 C.P  .Majhi):  (a)  M/s.  Roche  Products  Ltd.  were  granted  .an  industrial  licence  No.
 CIL.  119(74)  dt.  24-4-1974  and  the  exfactory  value  of  production  of  the  items  covered
 therein  is  Rs.  363.5  lakhs.

 (b)  to  (d)  :  The  value  of  import  licences,  if  any,  for  the  import  of  raw  materials
 granted  to  this  company  for  the  project  covered  in  reply  to  part  (a)  from  tne  date  of
 start  of  manufacture  and  details  of  their  utilization  are  being  ascertained  and  will  be
 laid  onthe  Table  ofthe  House.  The  value  of  total  sales  turnover  ofdrugs  by  this  Com-
 pany  during  the  last  three  yers  was  as  follows

 Year  Total  sales  turnover

 (Rs.  lakhs)

 1971/1971-72  892

 1972/1972-73  शक  g20

 1973/1973-74  928
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 Licences  granted  to  M/s.  Merck  Sharp  and  Dhome

 8852.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Petroleum
 and  Chemicals  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  in  Unstarred  Question  No.  4718
 on  the  25th  March,  1975  regarding  licences  granted  to  Foreign  Drug  Companies
 under  ‘key  industries’  category  and  state:

 (a)  the  value  of  licences  granted  to  M/s.  Merck  Sharp  and  Dhome  of  India
 Private  Limited  and  the  dates  when  such  licences  were  granted;

 (b)  the  value  ofraw  material  supplied  to  it  since  it  went  into  production  and  the
 value  of  drugs  manufactured  by  it  during  the  last  three  years;

 (c)  whether  the  company,  instead  of  utilizing  the  licence  itself,  passed  it  on  to
 some  other  firm;  and

 (d)  ifso,  the  full  facts  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 P.  Majhi)  (a)  Details  of  industrial  licences  granted  to  M/s.  Merck  Sharp  and

 Dhome  of  India  Ltd.  are  given  below:

 Sl.  Licence  No.  Item  of  manufacture  &  capa-  Estimated  annual  value
 No.  and  date  city  p.a.  of  production

 tagcr  |  tres CIL.  185(74)  dt.  22-  Min  ध्  4QOl  Suspension  20,000  है  है  ol  हि ज्  Rs.  19.80  lakhs

 6-74.  (within  the  overall  capacity
 of  such  type  of  forrnulations)

 Rs  12.72  lakhs 2
 GIL.  205

 (74)  dt.  4-7-  Radicyte  Caps.  12  million

 (b)  to  (d)  Details  regarding  value  of  imported/canalised  raw  materials  allowd
 to  the  compar  y

 for  the  above  project  and  details  of  their  utilization  are  being  collected
 कितन and  will  ba  laid  onthe  Table  of  the  ALU  The  total  sales  turnover  of  this  company

 during  tne  last  three  years  was  as  follows:

 Year  Total  sales  turnover

 (Rs.
 lakhs)

 1971/1971-72  e  856

 e  868 1972/1972-73

 1973/1973°74  चि  1,061

 सिगनल  तथा  दुर  संचार  निरीक्षकों  के  बारे  में  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  की  सिफारिशें

 8853.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  किशन

 क्या  रेलवे  दुर्घटना  जाँच  1968  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  सिगनल  त  1

 दूर  संचार  इंस्पेक्टरों  को  स्टोर  की  जिम्मेदारियों  से  मुक्तਂ  किया  जाये  ;  और
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 झ्र  qd यदि  तो  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  समूचे  NSS  fz  रेलवे  में  इस  सिफारिश

 को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा  :  जी  हाँ  ।

 इस  संदेश  में  तीसरे  वेतन  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  नीचे  लिखी  टिप्पणी  दी  है  :-

 नस्ल  पथ  निरीक्षकों  की  एक  शिकायत  है  कि  विभिन्‍न  रेल  दुर्घटना  जांच  समितियों  की  बार

 बार  सिफारिशों  के  उन्हें  भण्डार  के  सामान  की  अभिरक्षा  और  हिसाब-किताब

 की  ज़िम्मेदारी  से  मुक्त  नहीं  किया  गया  ।  लेकिन  इस  बात  को  स्वीकार  किया  जाना

 चाहिए  कि  भण्डार  की  अभिरक्षा  निरीक्षकों  की  ड्यूटी  का  एक  अभिन्न  अंग  है  और  इस

 काम  के  लिए  मुआवज़े  के  रूप  में  विशेष  वतन  दिये  जाने  का  कोई  औचित्य  नहीं  ।  इस

 प्रयोजन  के  लिए  ag  रिपोर्ट  सिगनल  निरीक्षकों  पर  भी  लागू  होती  क्योंकि  उनके

 द्वारा  की  जाने  वाली  ड्यू  टियों  भी  उसी  प्रकार  की  ह  ।  इस  विषय  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 किया  जा  ev

 रेलवे  मं  विभिन्न  वर्गों  के  लिये  रोड  और  एक  समान  पदनाम

 8854.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  क्या  रेल  मंत्री  भारतीय  रेलवे  में  सिगनल  और  दूर  संचार

 कर्मचारियों  के  लिये  एक  समान  पदनामों  कें  बारे  में  20  1973  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1363  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  वर्गों  के  लिये  cess  और  एक  समान  पदनामों  की  सुची  पुरे  भारतीय

 रेलवे  में  परिचालित  की  गई  है  और  इसका  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ?

 यदि  तो  विभिन्‍न
 पदनाम

 क्या  हैं  और  इसके  are  का
 सं

 लिप्त  ब्यौरा  क्या  है  और

 यदिਂ  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  क्या  इन  अनुदेशों  से  कुछ  वित्तीय  जटिलता यें  अथवा  कुछ  अन्य  कठिनाइयां  होती  हैं  ;

 यदि  ai,  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  :

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 से  सुचना  इकट्ठी  की  जा
 रही

 Late  arrival  of  trains  at  Delhi  Railway  Station‘daring  thelast  three  months

 8855.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  trains  arrived  in  time  as  well  as  late,  separately  at  Delhi  Rail-
 way  Station  during  the  last  three  months  viz.  January,  1975  to  March,  1975;  and

 (b)  the  reasons  for  late  arrival  of  trains  and  the  steps  being  taken  by  Govern-
 ment  to

 improve
 it?

 The  Deputy  Minister  in  the  M:  inistry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a) A  total  of  3783  trains  arrived  right  tir  me  and  3171  reached  late  at  Delhi  Main  Station
 during  January  to  March,  1975.
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 एए

 (b)  Tae  late  arrivals  have  been  due  to  various  factors  like  alarm  chain  pulling/
 miscreant  activities,  घडटा1छाव 08.घ/ 51881  failures,  crossings  and  precedences  etc.  etc.  A
 constant  watch  is  kept  on  the  punctuality  of  trains  and  all  avoidable  detentions  are
 100  उत  iato  and  are  taken  up  with  the  staff  concerned.  To  curb  alarm  chain  pulling,
 special  raids  are  arranged  by  thse.  Railway  with  the  help  of  the  Civil  Police  on  the
 affected  sections.  Assistance  ofthe  State  Government/Police  authorities  has  been  sought
 for  arranging  more  such  raids.

 Shifting  of  Jayanti  Janta  Express  running  between  Samastipur  and  Delhi

 8856.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  Jayanti  Janta  Express  trains  running  between  Samastipur  &  Delhi
 15  beiag  raa  by  Goverameat  between  Calcutta  &  Delhi  after  shifting  it  from

 there;  and

 (b)  ल  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  ०  f  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :

 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 ava  रोहिल्ला  स्टेशन  पर  माल  डिब्बों  में  किंग  गस  सिलेंडरों  के  फटन  के  कारण

 क्षतिग्रस्त  हुए  माल  डिब्बे

 8657.  श्री  नवल  किशोर शर्मा  :  क्या  रेलमंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1975

 के  दुसरे  सप्ताह  में  सराय  रोहिल्ला  स्टेशन  पर  कुकिंग  गस  सिलेंडरों  के  फटने  के  परिणामस्वरूप

 नष्ट
 हुए  और  क्षतिग्रस्त  हुए  माल  डिब्बों  की  कुल  संख्या  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  co ) as  बूटा
 :  6  माल  feed  नष्ट  तथा  13  माल  डिब्बे  क्षति

 ग्रस्त हो  गये

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जनजाति  के  लोगों  को  कान्ती  सहायता  देने  का  प्रस्ताव

 8858.  At  के०  प्रधानी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जनजाति  के  लोगों  को  कानूनी  सहायता  देने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  कायें  के  लिये  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है  ;

 क्या  यह  धनराशि  राज्यवार  आबंटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  डा०  सरोजिनी  महिषी  )

 (a),
 और  जानकारी

 गृह
 मंत्रालय

 से  इकट्ठी की
 जा

 है  कौर  सदन  के  पटल पर

 रख  दी  जायगा  |
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 पिछडे  क्षत्रों  में  उद्योगों  का  विकास  करने  हेतु  वहां  रेलवे  लाइनें  बिछाने  के  बार  में  बिशेष

 रियायत  दियां  जाना

 8859.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  रेल  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछड़े  क्षत्रों  जहां  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिए  पर्याप्त  आधारभूत  ढांचा

 उद्योगों  का  विकास  करने  हेतु  वहां  रेलवे  लाईनें  बिछाने  के  बारे  में  सरकार  की  कोई  विशेष  योजना

 है  ;  और

 यदि  तो  वे  स्थान  कौन  से  हैँ  जहां  रेलवे  ने  निर्माण  कार्य  शुरू  कर  दिया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय
 म

 उप  मंत्री  बूटा  :  मुख्य  उद्योग  धंधों  के  साथ  सम्बद्ध
 रेलवे

 लाइनों  के  निर्माण  को  प्राथमिकता  दी  जाती  जिनमें  से  अधिकांश  पिछड़े  इलाकों  में  स्थित  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  यह  दिखाया  गया  है  कि  इस  समय  कौन-कौने  सी  नयी

 लाइनों  का  या  फिर  से
 चालू

 को  जानेवाली  लाइनों  का  निर्माण  हो  रहा  है  अथवा  उनके  निर्माण  की

 स्वीकृति  मिल  गयी  हैं  ।

 विवरण

 निम्नलिखित  नयी  रेलवे  लाइनों  at  फिर से  चाल  क गी  जाने  वाली  लाइनों का  निर्माण  इस

 समय  किया  जा  रहा है  था  उनके  निर्माण की  स्वीकृति  मिल  गयी हैं
 :--

 क्रम  लाइन  का  नाम  ८  नाने  लम्बाई

 स०  में  )

 1  भूतपूर्व  हबड़ा-क्षमता  लाईट  रेलवे  द्वारा  सेवित  क्षेत्र  में  बड़ी

 लाइन  चक  कै  शक  बड़ी  लाइन  73.53

 2  भूत  qq  हावड़ा-शिवाला  लाइट  रेलवे  द्वारा  सेवित  ata  में

 लाइन  क  बड़ी  लाइन  17  10

 3  भूतपूर्व  शाहद'रा-सहारन Le  लाइट  रेलव  द्वारा  सेवित  क्षत्र  में
 ्य q  लाईने  क  बड़ी  लाइन  161  00

 4  प्रतापगंज-फारबीसगंज  लाइने  को  फिर  से  बिछाना  मीटर  लाइन  4  1  00

 5  छिपानी-बंगला लाइन  को  फिर  से  बिछाना  28  4  1

 6  झंझा  रपर-लौकहाबाजार  मीटर  लाइन  42  30
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 लाइन  का  नास  नाप धान  लम्बाई
 स०

 जारा (किम

 7  सकरी-हसनपुर  मीटर  लाइन  74  40

 8  रामनगर  झर  काठगोदाम  के  लिए  बड़ी  लाइन  रेल  सम्यक  बड़ी  लाइन  168  66

 9  रोहतक-भिवानी  बड़ी  लाइन  49  30

 10  गोहाना-पानीपत  लाइन  को  फिर  से  बिछाना  बड़ी  लाइन  43  27

 00 11
 दालमक-दरवांपुर  लाइन

 को  फिर

 से

 विछाना
 26

 बड़ी  लाइन  167  00 12  तिरुनेलवेलि-तिरवे  न्द्रम-क्रन्याकुमारी  रेल

 13  नाडी  कुडे-बीबीपुर  बड़ी  लाइन  153  00

 14  दिवा-बे सिन  रोड  41  96
 बड़ी  लाइन

 15
 बनी-चनाका

 बड़ी  लाइन  75  76

 16  साबरमती-गांधीनगर  27  85 बड़ी  लाइन

 बड़ी  लाइन  24  00 17  तोरंगालू-मड्कुलापिटा

 18  मंगलूर-हसन  बड़ी  लाइने  189  21

 19  हल्दिया  पत्तन  के  रेल  जस पक  का  शेष  भाग  बड़ी  लाइन  10  18

 20  वांसपानी-झाखापुरा  बड़ी  लाइन  176  00

 193  53 21  गुना-मक्‍सी
 a  =

 बड़ी  लाइन

 सभी  लाइनें  पिछड़  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  ।

 सियालदह  स्टेशन  पर  प्रदान  की  गयी  सुविधायें

 8860.  श्री  दूना  उरांव  :  क्या  रल  म॑  यह  ब्रितानी  की  कृपा  करेंग  कि  :

 सियालदह स्टेशन  पर  एक  दिन  में  कितनी  रेलगाड़ियां आतीं  जाती  हैं  प्रौढ़ एक  दिन  में
 कितने  यात्री  इस  स्टेशन  का  लाभ  उठाते  हैं  ,
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 इस  स्टेशन  पर  बम्बई  तथा  मद्रास  स्टेशनों  की  तुलना  या  त्रियों  की  क्या  सुविधा

 गयी

 इस  स्टेशन  पर  गतਂ  तीन  वर्षों  कितने  बिना  टिकट  यात्रा  करन  वाले  व्यक्ति  शिर फू तार

 किए  ate

 (7)  क्या  इस  स्टेशन  पर  टिकटों  की  उचित  रूप  से  जांच  की  जान
 (६ द Pre

 रल  मंत्रालय  म  उपमंत्री  बढा
 :  सियालदह  स्टेशन  पर  कुल  मिलाकर  406

 रेलगाड़ियां  प्रतिदिन  आती  जाती  एक  तरफ  से  औसतन  लगभग  33,550  यात्री  रोजाना  इस

 स्टेशन  का  उपयोग  करते है  ।

 सियालदह  स्टेशन  पर  जिन  सुविचारों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  उनकी  बम्बई  और

 मद्रास  स्टेशनों  की  सुविधा  व्यवस्था  से  कोई  समानता  नहीं  है  क्योंकि  उन  स्टेशनों  पर  लम्बी  दूरी  की

 गाड़ियां  बहुत  बडी  संख्या  में  आती  जाती  हैं  ,  जबकि  सियालदह  स्टेशन  पर  मुख्यतः  उपनगरीय

 गाड़ियां  ही  आती  जाती  हैं  ।  यद्यपि  सियालदह  स्टेशन  पर  सभी  आवश्यक  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 wa  बुकिंग  और  पुछताछ  पीन  के  पा  का  प्रबन्ध

 gid  का  शौचालय  she  बुक  डाकघर  लाउडस्पीकरों  की

 बन  के  अंगों  के  लिए  गाड़ी  सूचक  प्लेटफार्मो  पर

 बिजली  कौर  टैक्सी  स्टेण्ड  की  सुविधा  आदि  ।  सुविधाओं
 में

 वृद्धि  के  1960-61  में

 सियालदह  स्टेशन  के  पुननिर्माण  का  कार्य  तीन  चरणों  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  दो  चरणों  का

 निर्माण  कार्य  परा  हो  चुका  है  और  तीसरे  चरण  का  काय  चालू  है  जो  पांचवी  योजना  में  समाप्त  हो

 जायेगा

 सियालदह  स्टेशन  पर
 बिना  टिकट  यात्रा  करते  पकडे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 1972  में  2899

 1973  में  2782

 1974  a
 |  है  2003

 कानून  ate  व्यवस्था  की  स्थिति  को  ध्यान  मं  रखते  सियालदह  स्टेशन  पर  अधितर

 व्यावहारिक  सीमा  तक  टिकटों  की  यथोचित  जांच  की  जाती  है  ।

 कोंकण  रेलवे  परियोजना

 8861.  श्री  मधु  दौलते  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  2  कि  कारण  रेलवे  परियोजना  स्वीकृत  परियोजना  नहीं  है  ;

 तो  इस
 परियोजना  को  स्वीकृति  देन  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  ;

 स्वीकृति  कब  दी  जाएगी  ?
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 सबक  | वेषण  के  यह कि  कच  यह  परियोजना  अभीਂ रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  सिह

 तक  अनुमोदितਂ  नही ंहै  ,  ल ेकिन इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 ae  आता  ate  दसगांव  के  बीच  अन्तिम  मागं-निर्धारित  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया

 गया  है भ्र ौर  उसकी  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रहीं  है  ।  दस गांव  श्र  रत्नागिरि  के  बीच  अन्तिम  माग

 निर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  जिसमें  रत्नागिरि  ate  मं गलर  के  बीच  स्थान  की  जांच  भी  शामिल  है*

 जारी  है  ।  इस  परियोजना  के  अनुमोदन  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जायगा  ।

 संसद  के  सामन  रल  कर्मचारियों  दारा  प्रदान

 8862.  श्री  मघ  दंडवते  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंग  कि

 क्या  रेल  कमंचा  रियों  ने  आल  इंडिया  रेलवेमन्स  फैडरेशन  के  तत्वावधान  में  23  अल

 1975  को  संसद के  सामने  प्रदर्शन  किया ar

 यदि  तो  क्या  रेल  कर्मचारियों  की  are  से  कोई  ज्ञापन  दिया  गया  था
 :

 कौर

 यदि  तो  ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  :  से  (a)  कुछ  प्रस  रिपोर्ट  मिली है
 लेकिन  सरकारी  तौर  पर  कोई  स  चना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 मंगलोर  फर्टीोलाइजस  एण्ड  केमिकल्स  का

 8863.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय  :  क्या  पेटॉलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  मंगलौर  फर्टिलाइज़र  एप्डकमि०  ने  मंगलौर  स्थित  अपने  कारखाने
 के

 विस्तार

 के  लिए  आवेदन  किया है

 क्या  कंपनी  सशक्त  क्षेत्र  का  उपक्रम  >  जिसमें  कर्नाटक  राज्य  के  25%  शेयर

 है  तथा  राज्य  सरकारी  संघ  कोआपरेटिव  फैडरेशन
 )

 के  26%,  शेयर है  ;
 कौर

 क्या  इस  कंपनी  की  विक्रय  एजेंसियां  है  यदि  तो  एजेन्सी  लेन  में  कौन  सी  फर्मे  रूचि

 रखती  है ं?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  उप  मंत्री  स०  To

 मी
 मैसेज  मंगलौर

 कैमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर लि  ०  न  अपन  प्रायोजना  उर्वरक  के  उत्पादन  के  लिए  क्षमता  का  विस्तार

 करने  के  लिए  1973  में  एक  आवेदन पत्र  प्रस्तुत  किया  था  ।  प्रस्तावित  विस्तार  ईंधन  तल

 के  सम्भरण  माल  पर  अधारित  था  ईधन  तेल  की  प्रतिबंधित  तथा  अनिश्चित  उपलब्धता को  ध्यान में

 रखते  यदि  पार्टी  इक  हो
 तो

 उसे  कोयले  के  रूपमें  सम्भरण  माल  के  आधारित
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 पर  आवेदन  Ta  भेजने  की  सलाह  दी  गई  ।

 सिरस

 शन  दर

 लौर को कोयले लियम सम्भरण
 के  परिवहन  में  सम्भारतंत्र  सम्बन्धी  सदस्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें

 होमी  aah  क  ले  क  रित  कलने  की  अरर  दी  गयी  छी  योजना  अवधि
 के

 दौरान

 अतिरिक्त  उर्वरक  क्षमता  के  विकास  के  लिए  योजना  सम्बन्धी  अग्रिम  कार्यवाही  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  उनके  आवेदन  पत्न  पर  विचार  किया  जायेगा  3

 मंगलौर  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर  लि
 ०

 के  निर्माणक  है  कर्नाटक स्टेट  इण्डस्ट्रियल

 डेवेलपमेंट  कारपोरेशन लि०  (100%  कर्नाटक  राज्य  सरकार  की  कम्पनी  कर्नाटक  स्टेट  एग्रो

 इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०  कर्नाटक  राज्य  सरकार  के  51%  तथा  भारत  सरकार  के
 9%  शेयर  कर्नाटक  स्टेट  को  आपरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  लि०  राज्य  सरकार

 दुबारा  नीचे  त्रित/सहायता  प्राप्त  )  कम्पनी  .  में  उनके  शेयरों  की  सीमा  निम्न  प्रकार  है

 साम्य  तरजीह

 (12.  50
 करोड़  7a DTt

 )  (  3.  00  करोड़  रुपये  )

 मात्रा  साम्य  पंजी  मात्रा  साम्य पू

 की  प्रतिशत
 की  प्रतिशत

 के०  एस  ०  आई  ०  डी०  सी ०  9  कि  16  00

 ao  एस०  To  आई ०  सी ०  0  70  5  60  0  30  10  00

 के ०  एस०  सी०  एम०  एफ०  1  20  9  60  1  30  43  33

 3.90  31  20  1  60  53  33
 —  —

 शेष  शेयर  लोक  वित्तीय  संस्थानों  गैर-सरकारी  संस्थानों  तथा  आम  जनता  के  होते

 है  ।  उधर  का  समस्त  जो  उत्पादित  कर्नाठंकं  स्टेट  कोआपरेटिव मार्किटिंग
 tat  कर्नाटक  स्टेट  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०  तथा  रेलिस  इण्डिया  लि०  द्वारा

 किया  जायेगा
 |  कर्नाटक  स्टेट  को-आपरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  लि०  तथा  रलिस  इण्डिया लि०

 प्रत्येक  उत्पादन
 का  37.  5%,  भाग  का  तथा  कर्नाटक  स्टेट  एग्रो  इण्डस्ट्री  कारपोरेशन  लि०

 25%  भाग  का  वितरण  करेगा

 सियालदाह  डिवीजन  म  ag  1975  के  दौरान  चोरियां

 88  64.  श्री  एम० ए एस०  परती :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 av  1975  में  अब  तक  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  उनके  froma के

 पते  तथा  व्यवसाय क्या  हैं  ;

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  किस  प्रकार  का  दंड  दिया  गया  है  ;

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  रेल  तथा  जन  सम्पत्ति  की  हानि  हुई
 भर

 रेलवे  ने
 ag  के  रूप  में  कितनी  धन-राशि  दी  ;

 ऐसे  मामलों  में  यदि  कोई  रेल  कर्मचारी  अन् त्रस्त  हैँ  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  झ्र ौर  प्रत्येक
 मामले  में  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 चोरी  की  घटनायें  रोकने  के  लिए  किए गए  उपायों  के  क्या  परिणाम  निकले
 ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  से  सूचना  इकट्ठी की  जा  रही

 है  सभा-पटल पर  रख  द

 सियालदह-बड़गांव  लाइन  पर  रेलव  डिब्बों  की  स्थिति

 के  बारे  में  8  1975  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  5398  के  उत्तर  के  सम्बन्ध मैं

 8865.
 श्री एम  एस०  पूरी  :

 कया  रल  मंत्री
 सियालदह-बड़गांव  पर  रेल  डिब्बों

 की
 स्थिति

 यह  बताने
 की  छपा  ब  रेंगे  वि  :

 क्या  सियालदह-बड़गांव लाइन  पर  डिब्बों  में  पंखों  की  ate  प्रकाश  की  55 प्रतिशत

 कमी  वहां  के  रेल  अधिकारियों  के  सुप्रबन्ध  के  कारण  हैं  ;

 इस  लाइन  पर  रात्रि  में  कितनी  ta  गाड़ियां  चलती  हैं  ;

 क्या  इस  लाइन  पर  अपराधी  सक्रिय  हैँ  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  रेलवे  के  ध्यान  में  लायी  गयी  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 है
 तथा

 इन  घटनाओं  में  अन्तग्रंस्त  व्यक्तियों  के  नाम  के  नाम  व्यवसाय आदि  का

 विवरण क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  बूटा  :  सियालदह-बड़गांव लाइन  पर  चलने

 वाले
 सवारी  डिब्बों  में  पंखों  की  काफी  कमी  है  ।  यह  रेल  प्राधिकारियों के  सुप्रबन्ध  के  कारण  नहीं

 21  (18-00  बजे  कौर  6-00  बजे  के  |

 जी  हां  ।

 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  कौर  पते  निम्नलिखित हैं  :

 1973

 1.
 मोहम्मद  असगर  गुलाम  निवासी

 24  परगना
 |

 2
 नारंग  ठाकुर  a  भादरेश्वर  निवासी  24  परगना |

 3
 कन्हैया  लाल  गुप्ता  बिमल  कुमार  164,  राज  Us,

 24  परगना

 4
 पारेश  नाथ  पुत्र  भोला

 24  परगना |

 5  राखल दास  स्वर्गीय  हलधर  दास  घर  बार

 6  हमीद  अली  मोहम्मद अली  घर  बार

 1974

 1  मोहम्मद  सुदीश  पुत्र  मोहम्मद  सय्यद  कलकत्ता  ।

 2  रबिन्द्र  नाथ  हजारा  बलाय  हावड़ा  |

 3  मोहम्मद  आलम  स्वर्गीय  अब्दुल  कलकत्ता |

 4.
 मोहम्मद  अलील  पुत्र  मोहम्मद  कलकत्ता  |
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 5  बमबू  काली  हकदार  Ta  सवर्गीय  जब्बर  हकदार  निवासी  आलम  पुलिस  थाना

 पुतला  |

 काशीनाथ  मंडल  अमल  कांती  मंडल  रामचंद  पुलिस  थाना  24

 गना  |

 काली  पाद  पोल  पुत्न  राधा  गोविन्द  रामचंद्र  पुलिस  थाना  24

 |

 1975  तक

 सबीर  मिस्त्री  ga  सुरेन  निवासी  रैन तन  बी०-आर०-एस०

 24  परगना  |

 भाई  दास  पुत्र  शम्भू  20,  स्काट

 रनजीत  सरकार  Ta  स्वर्गीय  गणेश  ह्यूज  कलकत्ता
 |

 बीरबल  दास  पुत्र  क्रिस्टी  दास  ।  घर  बार

 रूपचंद  मुल्ला  स्वर्गीय  मुरली  रामच  डाइमंड  हार  |

 तालिन  दास  पुत्र  स्वर्गीय  नारायण  निवासी  गोबिन्द  नगर  24  परगना

 तारन  भौमिक  पुत्र  हेमेन्द्र  निवासी  रबिन्द्र  दमदम
 |

 दीपक  सहा  कमल  निवासी  नन्दन  24  परगना |

 हरी  राम  सिन्हा  ga  हरीश  चंद्र  सिन्हा  ।

 10  सुभाष  चंद्र  जायसवाल  ga  विश्व  नाथ  9,  घोष  कलकत्ता  |

 11  दिलीप  जायसवाल  राधे  श्याम  9,  घोष  कलकत्ता  |

 12
 शंकर  रंजन  पौल  पुत्र  साधन  बिहारी  42  ईस्ट  सिंधी

 कलकत्ता  ।

 13
 श्यामल  कुमार  सरकार  सुधीर  कुमार  ईस्ट  सिंधी

 कलकत्ता
 |

 14.
 आनन्द  चक्रवर्ती  पुत्र  हरी  नारायण

 24  परगना

 15.
 परितोष  पर मानिक  ga  भादरेश्वर  पर मानिक

 24  परगना
 |

 देश  में  आवश्यक  औषधि  यों  की  कमी

 हि
 थ

 को  बोरे  fag  राव  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  आवश्यक  झौषधियों  की  भारी  कभी  है  ;

 क्या  गत  एक  वर्ष  में  उनके  मूल्य  बहुत  बढ़  गए  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  शर  ये  औषधि  यां  पर्याप्त  मात्रा  में  तथा  उचित  मूल्यों

 पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  क्या  वाही  कर  रही  है  ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  asa  मंत्री  ato  पी०  माझी )  देश  में

 श्यक  श्राद्धों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  सर  ae  uae

 ए

 Yo t rate  सित  की  क कमी  रिपोर्ट

 मिली  है  ait  कमी  के  कारणों  को  प्रत्येक  के  सामने  दिखाया  गया  है  ।

 डेपारिन--बिजली  की  कमी  |

 2.  ट्रिपल  एन्टी गन  इं  जंक्शन--एक  निर्माता  मैसर्स  ग्लैक्सो  लैबोरेटरीज  ने  बतलाया  है  कि

 यह  उत्पाद  स्थानीय  प्रतिक्रियायें  को  उत्पन्न  कर  रहा  था  कौर  वे  ऐसी  प्रतिक्रिया ्र ों  को  कम  करने

 के  लिये  उनके  विचारों  नैलोर  सुधार  करने  की  कोशिश  कर  उनका  उत्पाद  लगभग

 2  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  उपलब्ध  नहीं  होगा  |

 3.  पेथिडीन--देशीय  उत्पादक  मैसेज  कल  कोनेट  द्वारा  इस  श्रौषध  का  उत्पादन  बन्द  कर

 देने  की  रिपोर्ट मिली  है  ।

 4.  अनैस्थैटिक  ईद  र--देशीय  उत्पादकों  में  से  एक  उत्पादक  मैसर्स  हैदराबाद  कैमिकल्स

 द्वारा  इस  भ्रौषध  का  उत्पादन  बन्द  करने  की  रिपोर्ट  मिली  है  ।  मैसर्स  एलेंविक  वर्क्स
 का

 उत्पादन
 1974  के  दौरान  बीच-बीच  में  बिजली  बंद  होने  के  कारण  प्रभावित  हुआ

 ।

 5.  एड्रेनालाइन--मैंसस  बोरोग्स  वेल्कम  जो  देश  में  इस  अवधि  श्रौषध  के  एकमात्र  निर्माता

 ने  बताया  है  कि  वे  इस  ster  के  निर्माण  को  अलाभप्रद  समझते  हैं  ।

 6.  एलडोसेट--मैसेज मक  ad  एण्ड  राज्य  व्यापार  निगम  दवारा  हंगरी  से

 तित  एलडोसेट  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  मेथाइल  दौरा  को  उठाने  के  लिये  सहमत  नहीं  हुए  हैं  ।

 7  इन्डोसाइड--मैसर्स  एण्ड  दोहन  जो  इन्डोमेथासिन  के  प्रमख  निर्माता  है  इस  बात
 पर  जोर  देते  रहे  हैं  कि  इन्डोसाइड  के  निर्माण  के  लिये  इस  प्रौष  का  यू

 ०  एस०  में  उनकी

 प्रमख  कम्पनियों  से  आयात  किया  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  स्वामित्व वाली  मदों  की  कभी  कभी  कमी  होने  की  रिपोर्ट  भी  समय
 पर  मिलती  है  लेकिन  अन्य  निर्माताओं  की  उसी  प्रकार  की  आ्रौषधी  आमतौर  पर  बाजार  में  उपल
 =  ।

 ae  श्रौषधों  के  मूल्य  सांविधिक  रूप
 से

 झ्रौषध  नियंत्रण )
 1970

 के  अंतगर्त नीय  faa  किये  जाते  तथापि  50  लाख  रुपये  प्रति  वष  से  अधिक  बिक्री  न  होने  वाले

 यूनिट  को  अपने  उत्पादों  के  मूल्यों  में  स  शोधन  उनका  निर्धारण  करने  के  लिये  सरकार  की  अनुमति

 प्राप्त  करने  से  छूट  दे  दी  गई  है  ।

 सरकार  दवारा  अनुमति  प्राप्त  करने  ae  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  दवारा

 यक  जांच  करने  के  पश्चात्‌  प्र पुंज  श्रौषधों  मध्यवर्ती  सामग्री  आदि के

 मूल्यों  में  वुद्धि  होने  के  कारण  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  की  अनुमति
 दी

 गई  है
 ।

 औषधियों  की  पर्याप्त  सप्लाई  को  करने के  उद्देश्य  कमी  की  रिपोर्टों की  समीक्षा

 करने  के  लिये  मंत्रालय  में  आवधिक  1... ७  होती  हैं  ।
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 जब  कभी  कमी  के  मामले  सरकार  के  नोटिस  A  आते  उनको  संबन्धित  निर्माताझों  के  पास

 ००» भजा  जाता  है  कौर  उनको  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  ऐसी  आवश्यकताओं  को  आयातिक  आधार  पर

 पूरा  करें
 ।  उपरोक्त

 में  निर्दिष्ट  सात  प्रौषधों  के  सं
 ca

 में  स्थिति  नीचे  दिखाई  गई  है

 1.  हेपारिन  पर्याप्त  क्षमता  उपलब्ध  है  ।  ator  उद्योग  विशेष  रुप

 से  निरंतर  प्रक्रिया  वाल  यूनिटों  की  बिजली  की

 कक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सभी  राज्यों  से

 किया गया  है  ।

 2.  ट्रिपल  एटीएस  इन्जैक्शन  जब  तक  देश  में  पर्याप्त  क्षमता  का  निर्माण  किया  जाता

 शेष  आवश्यकताओं  को  आयात  दुबारा  पुरा  किया  जायेगा  |

 3.  वे धि डाइन

 4.  एनेस्थिटिक  ईथर  पर्याप्त  क्षमता  उपलब्ध  हैं  ।  मैक्स  ऐलेम्बिक  केमिकल्स

 अपने  सल्फर  ईथर  का  उत्पादन  कम  कर  के  इस  औषध

 का  उत्पादन  बढ़ा  रहे  है  |

 5.
 एड

 ना लाइन  देश  में  पर्याप्त  क्षमता  उपलब्ध  है  ।  तथापि  ag  मद  आयात

 व्यापार  नियंत्रण  नीति  के  अन्तगंत  आयात  के  लिये  प्रयोज्य
 3 =  |  वास्तविक  उपयोग  करते  वालों  को  सलाह  दी  गई

 हैंकि  इस  ओषध  के  आयात  के  लिए  उस  सीमा  तक

 दन  दें  जिसकी  मांगों  को  बारोज  वेलकम  पुरा  नहीं  कर

 सकते  |

 6.  एंडोमेंट  राज्य  व्यापार  निगम  से  नीचे  दन  किया  गया  है  कि  वे  अस्थायी

 व्यवस्था  के  रू  में  एम०  एस०  डी०  के

 भग  3  महीनों  की  हकदार  को  पूरा  करने  के  लिये  य०

 एस०  ए०  में  मके  शाप  में  एण्ड  दोहरे  की  प्रमुख  कम्पनियों

 से  मिथाइल  गेया  की  कम  मात्ना  का  आयात  करें  ।  BTRo

 डी०  पी०  एल०  और  अन्य  भारतीय  एकक  हंगरी ते
 प्राप्त  सामग्री  &  निर्माण  करने  को  सहमत  हों  गये  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  से  निवेदन  किया  wat  है  कि  वे  एक 7.  इन्फोसिस
 अस्थायी  व्यवस्था  के  रूप  में  य०  एस०  To  में  स्थित

 एम ०  एस०  डी०  की  प्रमुख  कम्पनियों  से

 की  अल्प  मात्रा  का  आयात  करें  ।  ATzo  डी०  पी०  एल०

 भी  शायर  ही  अपने  इन्डोमेयासिन  के  सुत्र यों गो  को  बाजार

 में  भेजेगा  |

 पूर्वोत्तर  ,  पश्चिम  तथा  दक्षिण  मध्य  रेलवे  सिगनल  एवं  दूर  संचार  कमंचारियों  को

 वर्दियां  देना

 8867.  श्री  राज  देव  fag:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  पश्चिम  और  दक्षिण-मध्य  रेलवे  के  सिग्नल  एवं  दूरसंचार

 विभाग  के  विभिन्न  श्रेणियों  के  कमचा  रियो  को  पुनरीक्षित  विनियमों  के  अनुसार  नदियां  दी

 गई  a
 Qs
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 यदि  at,  तो  उपरोक्त  रेलवे  में  प्रत्येक  श्रेणी को  सप्लाई  की  गई  वर्दियों

 का  ब्यौरा  क्या  अन्तिम  बार  किस  तारीख  को  वर्दी  सप्लाई  की  और  क्या  श्रेणी  चार  कौर

 श्रेणी  तीन  के  सभी  तमंचा  रियों  को  दी  गई  नदियां  उत्तर  रेलवे  के  संशोधन  संख्या  9  के  अनुसार

 है

 यदि  तो  सप्लाई  सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हूं  ;  और

 a.
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हँ

 ?

 रेल  मंत्रालय में  उप॑  बूटा  :  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 माल  डिब्बा  बनाने  के  लिए  (1978  वर्षवार  आयोजन

 8868.  श्री  एस०  आर०  दामानी  :  क्यों  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बढ़ते  हुए  माल  यातायात  की  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  अधिकाधिक  माल

 डिब्बे  बनाने  के  लिए  1978  तक  क्या  वर्ष  वार  योजना  बनाई  गई  है  ;

 अपेक्षित  संख्या  में  चरण  वार  माल  डिब्बे  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई

 और

 इस  काय  के  लिए  किए  गए  वित्तीय  नियतन  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 च्
 रेल  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  बटा

 :  से  रेलों  दवारा  समग्र  रूप से
 वर्षीय  योजना  के  लिए  माल  डिब्बों  की  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  किया  जाता  है  जिसमें  कि  योजना

 के  दौरान  यातायात  में  होने  वालीਂ  प्रत्याशित  वद्ध  पर  भी  विचार  किया  जाता  पंचवर्षीय  योजना

 के  मसौदे के  प्रलेख  में  थे
 x  नन जर  1  के  अन्त  तक  मांग  पुरी  करने  के  लिए  योजना  अवधि  में  1,  00,000

 ata  डिब्बे  के  हिसाब  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  है  ।

 योजना के  प्रथम  वर्ष  1974-75  में  10,958  माल  डिब्बे  के  हिसाब  57.  40

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  खरीदे  1975-76  कीਂ  वार्षिक  योजना  में  माल  डिब्बों  के  लिए
 जो  37.  13  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  है  उससे  aT  के  6,000  माल  डिब्बे

 feat  के  हिसाब  खरीदे  जा  सकेंगे  योजना  के  शेष  वर्षों  के  दौरान  खरीदे  जाने  वाले  भालਂ  डिब्बों

 की  संख्या  धन  की  उपलब्धता  और  यातायात  के  रुख  पर  निभर  होगी  |

 आय  तथा  सम्पत्ति  के  केन्द्रीयकरण  म॑  वृद्धि  को  रोकन  के  लिए  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्सक

 व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  में  संशोधन

 8369.  श्री  न्योतिमंथय  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  ने  आय  तथा  सम्पत्ति  के

 ही  परिवारों  में  केन्द्रीयकरण  में  वद्ध  को  रोकने  के  लिये  एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार

 प्रक्रिया  को
 एक

 प्रभावी  साधन  बनाने  के  लिये  इस  अधिनियम  में  मौलिक  संशोधन  करने  की

 रिश  की  हूं  ;

 यदि  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ;  भर

 प ्ATTA t
 firfaessT  x

 उक्त  सिफारिशों  पर  सरकार  की  क्या  ठ
 f
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 fafa,  न्याय  और  कीमतों  सकाय  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  बेसब्री  :  तथा

 एकाधिकार  एवं  तिबेन्धनकारी  व्यापार  प्रायः  आयोग  ने  एकाधिकार  एवं  निबेन्धनकारी

 व्यापार  तया  अधिनियम  के  उपबन्धों  में  कतिपय  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  जिसकी  मुख्य  बातें

 है  :--

 (1)  कुछ  विद्यमान  उपबन्धों  को  अधिक  प्रभावी  बनाना  तथा  आयोग  की  शक्तियों  में  जहां
 ततार कहीं  आवश्यक  हो  अ  म  आदेशों  को  पारित  किये  जाने  के  लिए  प्रदत्त  करना  |

 (2)  की  अभिव्यक्ति  की  परिभाषा  को  अधिक  वित्तीय  बनाना  |

 \
 (3)  आयोग  को  सुचना  AT  दस्तावेजों  को  प्राप्त  करने  में  शक्ति  के  अवसर  बढ़ाना  ।

 (4)  एक यि  विद्यमान  के  स्थान  पर  नवीन  धारा  27  को  और

 (5)  अधिनियम  की  धारा  31  को  निर्बत्धनकारी  व्यापार  प्रथाओं  की  नीति  के  बारे  में  लागू
 करता  |

 आयोग  के  ये  इस  समय  इस  अधिनियम  में  आवश्यक  रूप  से  किये  जाने  वाले

 कतिपय  अन  य  संशोधन  के  साथ  विचाराधीन है  ।

 पांडिचेरी  तथा  नागालैण्ड  में  मध्यावधि  निर्वाचन

 8870.  शी  ज्योति  बस  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  पांडिचेरी  तथा  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  से  आज  तक  इन

 'राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  मध्यावधि  निर्वाचन  कराने  के  संबंध  में  निर्वाचन  आयोग  तथा  उनके

 लय  दुबारा  किये  गये  प्रस्तावों  का  मूल  पाठ  तथा  तत्संबंधी  सिफारिशें  क्या  हैं  ?

 बिधि  ,  न्याय  और  कम्पनी  कायਂ  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  महिषी )  .:  जहां

 तक  गुजरात को
 संबंध  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  की  धारा  15  की  उपधारा

 (2)  के  निर्वाचन  आयोग  ने  गुजरात  के  राज्यपाल  से  सिफारिश  की  है  कि  वहू  उक्त  धारा
 के  अधीन  एक  अधिसूचना  7  1975  को  जारी  करें  जिसमें  राज्य  के  सभी  विधानਂ

 चन  क्षेत्रों  से  अपेक्षा  की  जाए  कि  वे  राज्य  के  लिए  नई  विधान  सभा  गठित  करने  के  प्रयोजन थ  सदस्य

 निर्वाचित  करें  ।  उक्त  अधिनियम  की  धारा  30  के  अधीन  निर्वाचन  आयोग  की  अधिसूचना  भी

 7  1975  को  जारी  की  जाएगी  |

 पॉंडिचेरी  संघ  राज्यक्षेत्र  में  राष्ट्रपति  शासन  तारीख  28-3-1974  को  लाग  किया  गया  था  |

 इसके  साथ  विधान  सभा  भी  विघटित  कर  दी  गई  थी  ।  शासनਂ  की  अवधि  तारीख

 28-3-1975  से  और  छह  मास  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  थी  ।

 निर्वाचन  आयोग  ने  पांडिचेरी  की  नई  विधान  सभा  गठित  किए  जाने  हेतु  साधारण  निर्वाचन

 कराने  के  लिए  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  या  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 जहां  तक  का  संबंध  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  संबंधी  उद्घोषणा
 22-3-1975  को  जारी  की  गई  थी  ।  नागालैंड  विधान  सभा  को  निलम्बित  रखाਂ  गया

 fea  नहीं  किया  गया  है  ।  उस  राज्य  में  साधारण  निर्वाचन  कराए  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 16  1897  लिखित  उत्तर

 झुरादाब्यद  तथा  दिल्‍ली  डिवीजनों  रेलवे  )
 को  कोचिंग  क्लर्को  के  प्रशिक्षण  में

 समानता  लाना

 8871-  चौधरी  राम  प्रकाश  :  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुरादाबाद  डिवीजन  में  कोचिंग  पलकों  को  गुड्स  में  तथा  गुड्स  erat
 को

 कोचिंग

 में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  नियमित  रूप  से  नामित  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  at  क्या  दिल्‍ली  डिवीजन  में  भी  यह  पशुपति  अपनाई  जाती  है  ;  और

 यदि  तो  एक  ही  रेलवे  में  एक  डिवीजन  से  दूसरे  डिवीजन  के  बीच  इस  प्रकार  के

 भेदभाव  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  जी  इच्छुक  कोचिंग  क्लर्कों  को

 माल  सम्बन्धी  काम  तथा  माल  बाबुओं  को  कोचिंग  संबंधी  काम  के  प्रशिक्षण  के  लिए  बुक  करने  की

 स्थानीय  व्यवस्था  है  ।

 जी  नहीं  ।

 मुरादाबाद  मंडल  में  यह  परिपाटी  समाप्त  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  सीमांत  रेलवे  में  उठाई  चोरियों  तथा  क्षति  पहुंचाने  की  घटनाओं  के  प्रतिशत  में
 क

 विविध

 8872.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 उत्तर सीमान्त  में  रेलवे  बल  न् तनात  करने  सेਂ  वहां  चोरियों  तथा

 क्षति  पहुंचाने  की  घटनाओं  के  प्रतिशत  में  वृद्धि  हुई  है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  तथा  मुआवजे  के  लिय  कितने

 दावे  प्राप्त  हुये  और  कुल  कितनी  राशि  का  मुआवजा  अदा  किया  गया  तथा  ऐसे  मामलों की  वर्षवार

 संख्या  कितनी  है  जो  उपरोक्त  वर्षों  के  दौरान  निणंयाधीन  रहे  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा  जी  नहीं  ।

 1972-73,  1973-74  और  1974-75  1975  में  प्राप्त

 हुए  ag  दावों  की  सभी  मामलो  के  लिए  दावों  की  क्षतिपूर्ति  के  भुगतानਂ  की  रकम  और
 ert  के  लिए  अनिर्णीत  दावों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  ——

 aq  क्षतिपूर्ति  के  सभी  मामलों  अनिर्णीतਂ
 कितने  दावे  के  लिए  दावों  मामलों की

 प्राप्त  हुए  की  क्षतिपूर्ति  कुल  संख्या
 के  भूगतानਂ

 की  रकम

 रुपयों

 )
 दर्रा

 1972-73  41,906  110.66  क +  नहीं
 1973-74  ि  38,240  148,  33.  कोई  नहीं

 1974-75  32,577  123,  54  7.089 -
 75  तक )
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 qatar  अंचल  सीमांत  रेलवे  )  में  शाखा  लाइनों  at  निर्माण

 8873.  श्री  रोबिन  ककोटी :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूर्वोत्तर  अं  चल  में  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  अन्तः

 गत  कौन  सी  नई  शाखा  लाइनों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ;  कौर

 @)  इन  लाइनों  की  पुरा  करते  परे  कुल  कितनी  लागत  आयेगी  और  प्रत्येक

 लाइन  के  पूरा  होने  में  कितना  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  और  अभी तक  पांचवी  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  निर्माण  की  जाने  वाली  नथी  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया

 गया  है  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पड़ने  वाली  निम्नलिखित  प्रस्तावितਂ  लाइनों  के  सर्वेक्षण
 क

 काम  या  तो  पुरा हो  चुका  है  या  प्रगति  ~. 4%  हैं  ।  रिपोर्टों के  प्राप्त
 हो  जाने

 तथा  उनकी  जांच कर  लिय

 जाने  के  बाद  ही  इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  आगे  विचार  किया  जायेगा  ।  इनਂ  रिपोर्टों  की  जांच

 हो  जाने  के  बाद  ही  कुल  अनुभा  नित  खचं/काम  पूरा  होने  का  अनुमानित  समय  भी  मालूम  हो  जायेगा

 (1)  सिलचर-ज़िरग़ाम  |

 (11  धरमवीर-अगरतला  |

 (111  )  अखौरा-अगश्तला-वावरुप-वेलोनिया  t

 (1४  बांगलादेश  में  आजयपुंर  से  त्रिपुरा  में  अगरतला  तक  और  त्रिपुरा  में  बेलो  निया  स्टेशन

 से  बे लोनिया  सिटी  तक  साइडिंग ों  की  व्यवस्था  |

 पंचरतनघाट-दंधनई-दारंजिरी  । (४)

 (४1)  लालघाटी-सारंग  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  और  इसे  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  किये

 जाने  की  संभावना  है  ।

 (vit)  गुवाहाटी-वरनईघाट  |

 (Vill)  CHA S-ATHY GT STATS TT लीपा  ड़ा-भालुंकपूंगਂ  ।

 (ix)  टैपिंग-ईटानगर  की  मंजूरी  दे  दी  गायी  और  इसे ml  शीघ्र ही  प्रारम्भ  किये
 जाने  की  संभावना

 3 or  to
 मुरकांगसेलेक-पासीघाट  की  मंजूरी दे  दी  गयी है  जर  इसे  शीघ्र  प्रारम्भ

 किये  जाने  की  संभावना  ।

 (Xi)  गुवाहाटी-दाना  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  और  इसे  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  कि

 जाने  की  सम्भावना

 श्रमिकों  का  दुरुपयोग  तथा  रेलवे  सामग्री  की  बिक्री

 8874.  प्री  महादीपक fag  शाक्य  :  क्या  रेल  मंत्री  श्रमिकों  के  दुरुपयोग  तथा  रेलवे  सामग्री

 की  बिक्री  के  बारे  में  शिकायत  के  बारे मेंਂ  20  1973 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  3777 के
 उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस
 सम्बन्ध  में  जांच  पूरी हो  गई
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 लिखित  उत्त

 यदि  at,  तो  कया  दोषी  पाये  गये
 कर्मचारियों

 को  किन्हीं  महत्वहीन  स्टेशनों  पर  स्थान

 स्तरित  कर  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  नहीं  तो  इसमें  विलम्ब के  क्या  कारण हैँ
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा
 :

 शिकायत  म  लगाय

 गये  विशिष्ट  आरोप  प्रमाणित  नही ं| हुए  हैं  |

 जी  क्योंकि  इस  मामलेਂ  में  स्थानान्तरण  न्यायोचित  नहीं  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वफ़ादार  रल  कर्मचारियों  के  बच्चों  की  नियुक्ति  के  संबंध  a  प्रतिबंध

 8875.  चोरों  राम  प्रकाश  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कया  रेलवे  प्रशासन  ने  1974  की
 हड़ताल

 के  दौरान  वफादार  रहने  वाले  रेल

 कमंचारियों  के  बच्चों  के  श्रेणी-तीन  की  विभिन्‍न  सेवाओं में  भर्ती  किया  था  ;

 यदि  तो  जो  कर्मचारी  से  में  बने  हुए  थे  wae  बच्चों  को
 नियुक्त

 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  था  ;  और

 गया  था  ?
 यदि  तो  क्या  कर्मचारियों  अथवा  उनके  aval  से  कोई  घोषणा-पत्न  प्राप्त  किया

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :  जिन  रेल  कर्मचारियों  ने  असाधारण

 कर्तव्य-निष्ठा  दिखायी  थी  उनके
 पत्रों  पुत्रियों।संरक्षितों  रेल  प्रशासन  दवारा  भर्ती  की  गयी

 हैं

 यह  नियुक्ति  संबंधित  कर्मचारी
 के

 केवल
 पत्नी

 या  संरक्षित  के  लिए  होती  है  ।

 ये  नियुक्तियां  केवल  आरम्भिक  भर्ती  कोटियों  में  की  जाती  हूँ  न  कि  मध्यवर्ती  पद-क्रमों  में  ।

 केवल  सामान्य  औपचारिकताओं  पर  जोर  fear  गया  है  जिसे  नियुक्ति  के  लिए  आने

 वाले  उम्मीदवारों  को  पुरा  करना  आवश्यक  है  ।

 कंपनी  समह  की  जारी  किए  गए  कारण  बताओ  नोटिस

 8876.  श्री  atte  झा  :  क्या  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्नी  श्री  आर०  एन०

 गोयनका  तथा  उनसे  संम्बदूध  कम्पनियों  के  विरुद्ध  जांच  तथा  उसके  विरुद्ध  निलंबितਂ  मामलों  के

 बारे में  15  1975  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  6116
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  क्या  कम्पनी
 अधिनियम

 का  उल्लंघन  करने  पर  गोयनका  का
 कम्पनी  समूह  की

 7  कम्पनियों  को  जारी  किये  गये  कारण  बताओ  नोटिसों  के  उत्तर  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ;  और
 यदि

 तो  उनका  सारांश  कया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 कार्यवाही  शी

 गई  है  are  यदि  तो

 उनके  उत्तर  शोर  प्राप्त  करने के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 न न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  बेसब्री  :  15

 1975  को  उत्तर  दिए  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 6116

 म॑
 उल्लिखित

 सात  कंपनियों  म  से

 कम्पनी  1956  की  धारा  408  के  अंतगर्त  जारी  faa  गये  कारण  बताओ  नोटिस

 के  सम्बन्ध  में  कथित  उत्तर  के  क्रमसंख्या  4  और  6  at  उल्लिखित  कम्पनियों  लिखित  याचिका

 की  जो  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  अनिर्णीत  है  ।  जसा  कि  यह  मामला  निणयाधीन  है
 लिए  उत्तर  का  सारांश  समूचित  रूप  से  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।
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 Statement  Correcting  Answer  May  6,  1975

 to  USQ  No.  3912  dt.  10-12-1974

 मेसी  सन् डोज  के  चेयरमेन

 8877.  श्री  हेमचन्द  भाई  चावड़ा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  ary  की

 कपा  करेंग
 कि  :

 औद्योगिक  लाइसेंस  सं०
 एल  ०/22/166/63-सी०  एच०  111  fant  31

 1963  को  जारी  करते  समय  उद्योग  मंत्रालय  का  सचिव  तथा  बाइसे  सिंग  समिति  का  चेयरमन

 कौन  था  ;

 क्या  समिति  के  भूतपूर्व  चेयरमन  मैसर्स  सन् डोज  लि०  में  चेयरमैन

 के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  और  उसे  यह  पद  उस  सरकारी  अधिकारी  के  रूप  में  मैक्स  सैन् डोज
 का  लेने  के  प्ररिणामस्वरूप  प्राप्त  हुआ

 मैसेज  सन् डोज  के  चेयरमेन  की
 नियुक्ति

 की  वेतन  और  उपलब्धियां  क्या  हैं  ;

 विदेशी  कंपा नया  का  भुगतान  रोक  देने  के  बारे  में  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय

 के  सचिवਂ  और  वित्त  मंत्रालय  के  सचिव  के  बीच  हुए  पत्र  व्यवहार  की  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  और
 तान

 रोकने
 के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  इस  मामले  में  औदयों  गीत  विकास  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  का

 घन  करने  के  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ato  पी०  :
 से  (=)

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायगी  |

 राज्यों  का  पेट्रॉल  पम्पों  का  आवंटन  करने  के  आधार  सम्बन्धी  10

 दिसम्बर  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3912  के  उत्तर  की

 शुद्धि  करने
 वाला  विवरण

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :  10

 1974
 को

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3912  का  उत्तर  सभा  पटल  पर  रखते  मैने  भाग

 और  के  उत्तर  के  साथ
 आंकड़ों

 का  विवरण  प्रस्तुत  किया  था  जिसके  अनुसार  उत्तर

 दिल्‍ली  और  हरियाणा  केਂ
 लिए  at  1973

 के
 anita  पेट्रोल  पम्पों  की  संख्या  8

 और  शून्य  दिखलाई  गई  थी  ।  मैसर्ज  बर्मा शैल  आयल  स्टोरेज  एण्ड  डिस्ट्रिब्यूटिंग  कम्पनी  आफ

 इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  यह  आंकड़  देने
 में  भूल  हो  गई

 बाद  में  जब  उत्तर  की  एक  प्रति  कम्पनी
 को  भ  जी  गई  तो  कम्पनी  मे  उत्तर  दिल्‍ली  और  हरियाणा  के  लिए  '  7,  शून्य  और

 1  के  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  |  वर्ष  1973
 के

 दौरान  anita  के  परचून  डिपुओं  की  कुल  संख्या  में
 कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 2.  मेरा  सदन
 से  अनुरोध  है  कि  वह  मेरे  दवारा  दिये  ग्य  पहलें  के  उत्तर  में  उपरोक्त

 afer  करले  यहां  मैं  यह  भी  निवेदन
 कर  दूं

 कि  पर्व  दी  गई  जांनका  "  जल्दी  के  कारण  गलत  तयार

 हो  गई  थी  ।  कम्पनी  carer  अपनी  भूल  के  लिए  खेद  व्यक्त  कर
 दियां है

 ।
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 16  व  1897

 स्थगन  प्रस्ताव

 के  ait  म

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बार  में

 RE.  ADJOURNMENT  MOTION

 श्री
 मधु  लिमये  :

 मैं  ने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस दिया  उस  स्थगन  प्रस्ताव
 का  विषय  भारत  के  महान्यायवादी  के  उच्च  पद  का  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  लोक

 प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  संशोधन  की  बँधता  को  चुनौती  देने  सम्बन्धी  रिट  याचिका  के  मामले
 में  दुरुपयोग  को  रोकने  में  केन्द्रीय  सरकार  की  विफलता  है  ।  इस  याचिका  का  सम्बन्ध  प्रधान
 मंत्री  से  है  और  उसमें  प्रधान  मंत्रो  के  चुनाव  सम्बन्धी  चुनाव  याचिका  पर  न्यायालय  में  बहस  चल

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  अनुमति  देकर  अत्यन्त  अनुचित  कार्य  किया  है  ।

 यह  स्थगन  प्रस्ताव  संविधान  को  धारा  76  पर  आधारित है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  उचित  मामला  नहीं है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  I  agree  that  the  Attorney  General  can  go  there  in
 Support  of  any  law,  but  this  writ  petitionis  connected  with  the  election  petition.
 Hence  it  is  discriminatory  for  the  Attorney  General  to  go  there.  His  work  has
 been  fixed  bythe  President.  1115  not  his  job  to  go  for  Prime  Minister’s

 elecrign petittion.

 श्री  ज्योतिमंय  नस  :  उच्च  न्यायालय  के  सामने  उसने  उच्च  तम  न्यायालय
 के  निर्णय  की  आलोचना  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 at  श्याम नन्द  fast  )  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  BT  इस  सदन  द्वारा

 संशोधन  पास  कर  दिया  गया  है  तो  कया  महा-न्यायवादी  किसी  व्यक्ति  को  उसका  लाभ  पहुंचाने
 के  लिए  उपयोग  कर  सकता  हैं  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  में
 कानूने  सम्बन्धी  प्रश्न  नहीं  उठाए  जा  सकते  ॥

 श्री  मक्की  लिमये  :  यह  रिट  याचिका  से  उत्पन्न  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  महा-न्यायवादी  को  वेतन  भारत  की  संचित  निधि  में  से  मिलता  है  ।

 उसे  यह  कार्य  करने  की  कैसे  अनुमति  दी  जा  सकती  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  महा-न्यायवादी  को  बहुत  कार्य  करने  होते  हैं  |.  यह  कोम  स्थगन  प्रस्ताव

 के
 रूप  में  कसे  आ  सकता  है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  मुझे  नियमों  के

 अनुसार  चलना  होता  मैने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है
 ।  में  इस  सम्बन्ध में  अपना  निर्णय

 दे  चुका  में इस बारे में  अच्छी  तरह  विचार  कर  चुका  हूं  ।

 शी  ज्योति  बसु  मैने  हावड़ा  जेल  में  पांच  नक्सलवादी  नज़र बन्दों  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव

 का  नोटिस  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  का  मामला  राज्य  का  विषय  इस

 मामले  का  सम्बन्ध  इस  ८  1  ट  ।
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 Vaisakha  16,  1899
 (Saka):

 Qu
 idea

 of Priv  itége
 —  =

 विशेषाधिकार

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 के  कम  चा  रियों  द्वारा  हिर्दलकों  के  प्रेसिडेंट  को  लिखे  oa  Bia  पंत्र  के  बारे  में

 Shri  fjaneshwar  Misra  (Allahabad)  :  want  to  raise  a  question  of  privilege
 under  Rule  222.On  Friday,  May 2  speaking  on  tne  Finance  Bill  I  had.  read  out  a
 letter  written  by  some  empioyees  of  Hindaico  of  Uttar  Pradesh  tothe  higher  officer
 of  that  Organisation  Shri  Kothari.  [had  also  mentioned  how  there  was  collusion
 between  ‘the  Government  and  the  trade..  The  Finance  Minister  Shri  Subramanium
 while  replying  tathat  point  referred  toaletter  which  the  Prime  Minister  had  writ-
 ten  to  the  Speaker.’

 The  Prime  Minister  and  the  Finance  Minister  had  said  that  the  letter  which
 was  referred  by  me  is  a  forged  letter.  understand  that  this  isa  false  allegation.
 This  allegation  has  been  made.to  The  Prime  Minister  in  her  letter  has.
 referred  to  Shri  Raj  Narain,  a  Member  of  Rajya  Sabha  and  she  had  said  that  Shri
 Raj  Narain  had  also  raised  this  question,  but  when  Shri  Raj  Narain  was  asked  to
 give  the  original  copy  of  the  photostat  copy  of  the  letter  then  Shri  Raj  Narain
 could  not  produce  it.  Then  I  contacted  Shri  Raj  Narain  in  this  connection.  Shri
 Raj  Narain  told  me  that  he  was  not  asked  to  produce  the  original  copy  of  the
 Thus  the  Prime  Minister  and  the  Finance  Minister  have  misled  the  House
 by  giving  false

 I  have  also  got  that  letter  which  Shri  Raj  Narain  had  written  to  the  speaker  in
 which  he  had  said  that  neither  the  Prime  Minister  nor  her  secretary  had  ever  asked
 him  to  produce  the  original  copy  of  the  letter.  He  was  never  asked  whether  the  letter
 is  genuine  or  not.

 have  got  the  original  copy  of  the  letter  with  me.  I  am  also  prepared  to  present  it
 to  you.

 A  charge  hasbeen  levelled  against  me  that  the  letter  is  a  forged  letter.  Then  there
 isalsoacharge  of  corruption  of  againstthe  Prime  Ministerand  the  Finance  Minister.
 Thus  in  both  these  cases  there  is  a  clear  case  of  privilege.  Thus  either  all-  party  Parlia-
 mentary  Committee  or  the  (101110101८€  of  Privileges  should  look  into  this  matter.
 This  is  my  humble  submission.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Sir,  I  had  also  given  notice.  It  is  better  if
 the  hon.  Minister  can  give  reply  to  both  at  one  time.

 Mr.S  peaker  :  You  please  hear  him  first.

 e e Shri  Madhu  Limaye  He  may  give  reply  later.  I-wili  not  take  much  time
 of  the  House.  There  are  several  questions  involved  in  this  matter.  I  want  to  know
 whether  Shri  Raj  Narain  was  asked  through  a  letter  to  produce  that  original
 copy?  Incase  the  hon.  Minister  has  got  any  proof  in  that  connection  then  he  can
 place  a  copy  of  that  before  the  House.  Seconidiy  I  would  like  toknow  had  Shri  Raj
 Narain  refused  to  give  the  original  letter?  If  he  has  got  any  proof  thereof  the

 same  can  be  placed  before  the  House?

 Now  When  Shri  Raj  Narain  has  shown  the  original  letter  to  the  Speaker  this
 matter  should  bz  referred  tothe  Privileges  committee.  Then  the  Privileges  Committee
 should  find  out  whether  the  letter  is  genuine  or  not.  In  case  it  is  proved  that  the
 letter  was  a  forged  on€  then  Shri  Mishra  should  be  taken  to  task.  On  the  other  hand
 if  it  is  provedthattheletter  was  genuine  then  serious  action  shoul  d  be  taken  against
 both  the  Prime  Minister  andthe  Finance  Minister.
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 6  रमई  1975  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 वित्त  मंत्री  सी०  :  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  ने  आपके  एंक  लिखा

 था  उन्होंने  कहा  था  कि  उन्होंने  मामले  की  जांच  करने का  आदेश
 दिया

 था
 ्र

 उससे  यह
 पता  चलता है

 कि  gaia  फोटो  कापी  जाली  है  तथा  के  किसी  अधिकारी ने  एसा
 qa  नहीं  कलियाया  ।  परन्तु जब  श्री  नारायण

 ने  इस
 बात  पर  बल  दिया  कि  यह  पत्र  वास्तविक

 है  तो  उनसे
 कहा

 गया
 कि  वह  मूल  पत्न

 पेश  करें  क्योंकि  जांच  करने के  लिए  मूल  पत्न
 का

 होना  जरूरी  है  ।  परन्तु  प्रधान  मंत्री  क ेसचिवालय  को  श्री  राज  नारायण से  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  ||

 इसलिए  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  मूल  पत्र  पेश  करने  के  लिए  श्री  राज  नारायण  को  नहीं

 कहा  गया  ।  में  समझता  हं कि  इसमें  विशेष  टीका  र  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  होता  ।  किसी

 तथ्य  को  गलत  रूप
 से  पेश  नहीं

 किया
 [  गया  है

 ।  वास्तविक  स्थिति  तो  यह  है  कि
 श्री  राज  नारायण

 को  कहा  गया  कि  वह  मूल  पत्र  पेश  करें  परन्तु  उनकी  are  से  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  यदि  वह
 अब  भी  मूल  पत्र  द  दें  तो  आगे  जांच  कराई जा  सकती  है  ।

 aft  श्याम नन्दन  मिश्र
 :

 मंत्री  महोदय  ने  जो
 कहा  है  उसका  यहਂ  अथ  निकलता

 है  कि  को  राज  नारायण  को  पत्र  भेजा  गया  था  कि  वह  मूल  पत्र  भेजें  ।  अब  विचार  करने  की  बात

 यह  है  कि  क्या
 मंत्री  महोदय  की  बात  को  सही  माना  जा

 सकता
 प्रश्न

 यह  है  कि  जब  कभी

 किसी  को  पंत्र  भेजा  जाता है  तो  प्राप्तकर्ता  के  हस्ताक्षर  अवश्य  ले  लिए  जाते  हैं  1

 प्रशन  यह  है  कि  FAT  जों  कुछ  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  उसे  मान  लिया  इसे  सही  मान

 faat  arg  कि  यह  जाली  पत्र  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय ने  तयार
 किया है

 ?  यदि  इस  बात  का

 कोई  प्रमाण  नहीं है  वि  यह  पत्न  उस  व्यक्ति  को  faa  गया  जिसे  वह  भजा  गया  था  तो  यह  माना

 जा  सरकता  है ंकि  यह  एक  जाली  पंत्र  था  जिसमें  से  मंत्री  महोदय  ने  पढ़ा है  ।

 दूसरी
 विचार  करने  योग्य  बात  ag है  कि  क्या  किसी  सदस्य  द्वारा  लगाय  गये  आरोप  के  बारे

 में  आपको  प्रधान  म  त्री  दरा  लिखा  गया  पत्र  इस  प्रकार  सभा  में  पढ़ा  जाना  चाहिये  था  ?  क्या

 प्रधान इस  आरोप  का
 खण्डन

 करने  के  लिय  प्रधान  मंत्री  स्वयं  सभा  में  वक्तव्य  नहीं  द  सकती  थीं  ?

 मंत्री  ने
 नें  वक्तव्य  देंने  के  बजाये  आपकों  यह  एक  पत्र  भेज  fear  प्रयोग  अभी  माननीय  मंत्री

 ते  किया  |
 मह एक

 औचित्य  का  प्रशन  यहीं
 हम

 भी  उन  द्वारा  उठाई  गई  बातों  का  उत्तर  आपकों

 पत्र  द्वारा  द  कर
 उसक  यहां  हवाल  बने  तो  सभा  में  एक  विचित्र  स्थिति  उत्पन्न  हो

 जायेंगी  ।  इस  area  के  इस  पहल  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 अब  आप  को  लिखे  गये  पत्र में  प्रधान  मंत्र  ने  कहा  है  कि  उन्होंने इस  मामल  की  जांच  करने

 का  आदेश  ददिया  एक  एसे  oats  जिसके  विरुद्ध  आरोप  लगाया  गया  इस  मामल

 की  जांच  करने  का  आदश  द  दिया  |  क्या  कोई  भी  व्यक्ति  एसी  जांच  के  निष्कर्षों  पर  विश्वास

 कर  सकता  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  सुब्रह्मण्यम
 इस  बारे  में  सभा  समाधान

 करें  कि
 अभी

 अभी  पढ़ा  गधा  पत्न  श्री  राजनारायण  को  मिल  गया था  ।  केवलਂ  तभी  इस  मामलें

 पर  आग  विचार  हो  सकता है  |

 यह  वह
 पत्र  है  जो  मुझ  लिखा  गधा  ar  इस  सभा  के  श्री अध्यक्ष  महोदय :

 जनेश्वर  मिश्र ने  वित्त  विधेयक  बोलत हुए  2  1975  को
 आरोप  लगाया  था

 कि  श्र

 एस०  एस०  कोठारी
 ने  प्रधान  मंत्री

 के  निजी  सचिव  को  5  लाख  रुपए  पेश
 किय  उन्होंनें  यह

 वक्तव्य  सभा  में  ही  दिया  था  ।  यदि  मंत्री ने  उसका  उत्तर
 सभा  में  ही  दे  दिया  तो

 इस  में

 किसी  उचित  या  अनुचित  बात  हमने
 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 है  श्री  राजनारायण  ने  मुझे  आंज

 एक  पत्र  दिखाया  है  ।

 “149



 apersJaid  on  the  ‘l'able  May  6,  197

 Shri  5.  M.  Banerjee  (Kanpur)  :  On  a  point  of  order,  Sir,  it  is  true  that
 nothing  can  b2said  as  to  whether  the  Private  Secretary  totne  P.M.  has  taken  Rs.

 5lakhs  or  not.  Either  such  allegations  should  not  be  made  or  ifthey  are  made  these
 should  be  enquired  into  in  order  to  uphold  the  honour  of  this  House.  Either  these
 allegations  should  b:  enquired  into by  a  Gommitee  of  this-House  or  by  yourself.
 But  these  must  be  enquired  into.  If  tnese  allegations  are  found  correct,  the  Private
 Secretary  shouldbe  removed  from  the  Service  andif  itis  found  that  Shri  Janesh-
 war  Mishra  had  submitted  wrong  papers,  he  should

 be  charged  with  forgery  and

 proceeded  against,  and  given  punishment.

 Mr.  Speaker  e ty  will  lookinto  the  matter  and  ‘sec  what’can  be’  done  in  this
 matter.

 ———

 सभा  पटल  पर  रखे  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारत  सरकार  और  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  बीच  समझौते  में  संशोधन

 और  रसायन  मंत्री  कके०  डी०  :  आयकर  1961.

 की  42  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  शौर  तेल  तथा  प्राकृतिक  आयोग के  बीच  17

 1966  को  हुए  समझौते  में  निम्नोक्त  संशोधनों  तथा  wast  की

 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ——

 (1)  दिनांक  16  1974  का  ate

 (2)  दिनांक  1975 ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  9623/75

 वारिक  प्रतिवेदन  और  उत्तर  को  शुद्ध  करने  वाला  विवरण

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  सी०  पी०  में  निम्नोक्त  पत

 सभा  पटल  पर  रखता  Fi

 1)  कम्पनी  1956 की  धारा  619 क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नोक्त

 पत्रों  तथा  म्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  —_——

 मद्रास तेल  शोधनशाला  मद्रास  के  वर्ष  1973-74
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 मद्रास  तेल  शोधनशाला  लिमिट  मद्रास  का  वर्ष  1973-74

 कां  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 कौर  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 में
 रख  देखिए  संख्या  एल०  Alo  9624/75  1]

 भारतीय  saw  निगम  नई  दिल्‍ली  के  ad  1973-74

 के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |
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 16  1897  18
 इलाहाबाद

 में  हुई
 घटना  के  बार  वक्तव्य

 भारतीय  उवंरक  निगम  नई  दिल्ली कां
 at  1973-74  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन॑  पर  '  नियंत्रक  और

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गयें  ।  देखिये  एल०  टी०ਂ  9625/75  1]

 भारतीय  तल  निगम  बम्बई  के  वर्ष  1973-74  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  तेल  निगम  बम्बई  का  वर्ष  1973-74  की  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  श्र

 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०'टी०  9625/75]

 (2)  विदेशी  फर्मों  द्वारा  भारी  मात्रा  में  औषधियां  बनाये  जाने  के  बारे  में  सर्वश्री

 भाई  चावड़ा  कौर  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2919
 के

 3  1974  को  दिये  गये  उत्तर  को  शुद्ध  करने  तथा
 उत्तर

 को  ष्  करनें  में

 हुए  विलम्ब के  कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  पप् रस् यालय में  रखा  गया ।
 देखिए

 संख्या  एल०  दी ०  9627/75]

 रल  रड  सं  any  नियम  1975  ire  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  स्थानों  के  बार  में  विवरण

 श्री  ato  पी०  माझी  :  मैं  श्री  बूटा  सिंह  की  प्रो  से  निम्नोक्त  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता हुं

 (1)  भारतीय  रल  1890  की  धारा  47  के  अन्तर्गत  जारी  किये  गये  रेल
 ts  टेरिफ  1975  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 जो  दिनांक  19  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 सां०  नि  506 में  प्रकाशित  gt  थे  ।  में  रखे  दिया  संख्या  एल०

 eto  9628/75]

 (2)  रेलों में  भर्ती  तथा  पदोन्नति  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथाਂ  अनुसुचित
 जनजातियों  के  लए  आरक्षित  रिक्त  स्थानों  30  1974  को  समाप्त

 हुई  छमाई  में  उनके  लिए  जाने  के  सम्बन्ध में  हुई  प्रगति  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  में  रखें  गयें  ।  दखिय  संख्या  एल
 टी०  9629/75]

 1975  इलाहाबाद  में  हुई  घटना
 के

 बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  INCIDENT  AT  ALLAHABAD  ON  MARCH  18,  1975

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  इलाहाबाद  के  एक  मुद्रक  कौर  प्रकाशक

 श्री  गोविन्द  मिश्र की  18  1975 को  हुई  गिरफ्तारी के  बारे  में  उस  समय  प्राप्त  जानकारी

 के  आधार  पर  मेंने उस  दिन  सभा में  वक्तव्य  दिया था  ।  उसके बाद  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  जो
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 Statement Re.  Incident  at  Vaisakha  16,  1897  (Saka)
 Allahabad  on  March  18,  1975

 के०  ब्रह्मानन्द

 जानकारी  प्राप्त  हई  उससे  पता  लगता  है  किश्नी  मिश्र  को  18  मान  को  उनके  पास  12  बोर  के  एक

 बरल  वाले  देशी  पिस्तौल  जो  कि  भरा  हुआ  था  और  जबकि  उनके  पास  दो  अतिरिक्त  कारतूस

 थे  और  जब  वह  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  कमरा  नम्बर  24  की  ओर  जाने  वाले  गलियारे

 की  ओर  जा  रह  थे  और  जोकि  सुरक्षा  चक-पोस्ट से  आगे  गिरफ्तार किया  गया
 न्यायालय  के  उक्त  कमरे में  प्रधान  मंत्री  अपनी  गवाही  देनें  वाली  थीं  ।  पुलिस नें  आपसे

 नियम  की  धारा 25  के  अधीन  श्री  मिश्र के  विरुद्ध  मामला  दर्ज  कर  लिया  है  और  इसकी  जांच

 राज्य  की  सी ०
 आई०  डी०  कर  रही

 है  ।'

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तक  की  गई  जांच  से  यह  पता  चलता है  कि  a  तो  श्री  मिश्र

 और  न  उनका  पत्र  किसी  राजनीतिक  दल  से  सम्बद्ध है  ।

 सरकार ने  विजयਂ  समाचारपत्र के  16  1975 के  अंक  को  देखा  है  ।  उसमें

 श्री  मिश्र  प्रधानमंत्री  को  लिखा  गया  एक  खुला  पत्र  छपा है  |  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 जानकारी  के  अनुसार  श्री  मिश्र  का  नाम  उन  पत्रकारों  की  सुची  में  नहीं  था  जिनको  अदालत

 के  कमरा  नम्बर  24  में  जाने की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  उक्त  खुलें  पत्र  में  श्री  मिश्र  का  यह  कथन

 कि
 वह  बाहर  प्रतीक्षा  कर  रहे  थे  जब  पुलिस  अधिकारी  उनके  बग  को  उनसे  ले  गलत है

 येह  बताया  गया है  कि  कमरा  न०  24  तक  जाने  वाले  गलियारे में  श्री  मिश्र उस  स्थान  से  गये

 थे  जहां पर  धातु  की  वस्तु  चैक  करने  का  उपकरण  लगाया  गया  था  ।  धातुकी  वस्तु  आदि  चैक

 करने  वाल  उस  उपकरण  ने  सिगनल  दिया  ।.  वहां  पर  dara  पुलिस  अधिकारी  ने  पकड़ा
 और  उन्हें  वहां से  फिर  जाने के  लिए  कहा  ।  जब  उपकरण से  ga:  सिगनल  हुआ  तो  श्री  मिश्र

 की  तलाशी  ली  गई  और  12  बोर  वाले  एक  देशी  पिस्तौल  जिसके  साथ दो  कारतूस  उनके

 बेग
 से  निकले  ।  यह  सब  कुछ  गवाहों के  सामने  हुआ  और  उस  समय  तलाशी में  पकड़ी  गई  वस्तुओं

 की  सुची  भी  बनायी  गई  |  इस  प्रकार  इन  वस्तुओं  के  पकड़े  जाने  के  बाद  उन्हें  थाने  ले  जाया  गया  |

 श्री  ज्योति  बस  :
 स्पष्टीकरण का  के  प्रश्न  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  उठायी  गई  थी  और  मं  ती  महोदय ने  उसे  स्पष्ट  कर  मेरे

 विचार  जब  कोई  मामला  न्यायाधीश  तो  सम्बन्धित  व्यक्ति  द्वारा  स्पष्टीकरण  का  वक्तव्य
 दिया  जाना  एक  अभूतपूर्व  बातहै  इससे  अधिक  आश्चर्य  की  बात  यह

 है  कि  उस  वक्तव्य  के

 पर  और  प्रश्न  उठाये  जायें  और  उनका  उत्तर  दिया  जायें  |  इस  प्रकार  न्यायाधीश  मामलों

 सम्बन्धी -  विधि  कहां-तक  सुरक्षित  रह  सकेगी  ।.  मंत्री का  वक्‍्तव्य,हो. जाने के जाने  के  बाद  मैं उस  पर
 कोई  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  में  बिलकूल  नियमों के  अनुसार  चल  रहा  हुं  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  मेरी  प्रक्रिया  सम्बन्धी  प्रश्न  यह  है  कि  जव  माननीय

 सदस्यों  द्वारा
 प्रश्न  उठाये  जाने  के  फलस्वरूप

 मं  त्री  वारा  वक्तव्य  दिया  तब  क्या  वह  सुरक्षित
 वक्तव्य  समझा  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि यह  वक्तव्य  कतिपय  प्रश्नों के  उनर  में  दिया  गया  है  और
 इन  प्रश्नों

 का
 स्पष्टीकरण  नहीं हो  पाया है  ,  तो  ऐसी  अवस्था में  सभा  का  क्या  कत्तव्य  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  न्यायाधीश  मामलों के  बारे  में  दिये  गये  किसी  भी  प्रकार  के  वक्तव्य  पर  कोई

 भी  प्रश्न  नहीं  उठाया जा  सकता  t

 शी  श्याम  नन्दन  ag  गीत  अध्यक्ष  के  विवेकाधीन  नहीं  होना  चाहिए
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 6  1975  सिविल
 aia

 संहिता  सीधे यक

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नियमों  के  अनुसार  कायंवाही  कर  रहा  इस  मामले  में  मेरे  विवेक

 का  कोई
 प्रश्न  नहींहै

 ।  इस  बारे मे  नियम  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  मेँ  नियमों के  अनुसार  करते  क्यों
 का  निवेदन कर  रहा  हैं  ।

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :
 यह  अध्यक्ष  पद  की  गरिमा  के  अनुकूल  नहीं  है  ।

 आप  हमेशा  सदस्यों

 का  उपहास  करते हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अपनी  भाषा के  बार  में  सावधानी  बिताये

 Shri  Madbu  Limaye  (Banka)  :  When.  this  is  a  subjudice  matter,  why  the
 motion  was  adopted  here  ?  Let  the  motion  and  discussion  thereon  be  expungéd......**

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  श्री  गोविन्द  मिश्र  ने  अपने  बचाव  में  स्वयं  अपने  ya  में

 मंत्री  महोदय एक  वक्तव्य  निकाला  जबकि  उसके  विरुद्ध  आपराधिक  कार्यवाही  चल  रही थी
 ने  कहा कि  उसका  यह  वक्तव्य  सही  नहीं  था  |  मंत्री  महोदय  की  यह  टिप्पणी  ger  दी  जानी

 चाहिए  क्योंकि  न्यायाधीश  मामले  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता है  |

 ee  ee  ee

 सिविल  प्रक्रिया  सहित  )
 विधेयक

 CODE  OF  CIVIL  PROCEDURE  (AMENDMENT  BILL)

 aaa  समिति  के  लिय  सदस्य  की  नियुक्ति

 श्री  मूल  चन्द  डागा  मैं  श्री  लीलाधर  कटकी  की  ओर  से  प्रस्ताव  करता  ह  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सिविल  प्रक्रिया

 1508  और  परिसीमा  1963  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 सम्बन्धी  स  युक्त  समिति  में  श्री  नवल  किशोर  के  निधन  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  राज्य

 सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  करे  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  इस  प्रकार

 नियुक्त  किये  गये  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सुचित  कर ॥ |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 यह  सभा  राज्य  सभा से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सिविल  प्रक्रिया

 1908  और  परिसीमा  1963  का  और  संशोधन  करन  वाले  विधेयक

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  श्री  नवल  किशोर
 के

 निधन
 के

 कारण  रावत  हुए  स्थान

 पर  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  करे  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  स  युक्त  समिति  में  इस

 प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सुचित  करे  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  motion  was  adopted.

 सल  cy  Sef  SRE  SOTO

 ——  ——_-+

 erat  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 Companies  (Temporary  Restrictions  May  6,.  1975

 on  Dividends)
 Ammendment

 Bill

 नियम  समिति

 छठा  प्रतिवेदन

 RULES  COMMITTEE

 Sixth  Report

 निर्माण  तथा  आवास  और  संसद्‌-काय  मंत्री  के  राम  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  नियम  समिति  के  छठे  प्रतिवेदन  स  ,  2  197 को  सभा  पटल

 पर  रखा  गया  सहमत  है

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 कि  यह  सभा  नियम  समिति  के  छटे  प्रतिवेदन  जो  2  1975  को  सभा  पटल

 पर  रखा  गया  सहमत है  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 नियम  377  के  अन्तर्गत  मामला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 मध्य  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  अध्यापकों  में  व्याप्त  कथित  असंतोष

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsaur)  ::  The  new  payscales  as  reco-
 mmended  bythe  University  Grants  Commission  in  its  Report  have  been  adopted.
 by  the  States  of  Maharashtra  and  Haryana.  The  Gujarat  State  has  accepted  these

 recommendations  in  principle  but  has  not  implemented  them.  But  the  Madhya  Prad-
 esh  Government  has  expressed  its  inability  to  implement  these  recommendations,
 and  as  a  result  thereof,  the  teachers  have  gone  on  strike  in  the  State  and  the  future  of
 the  Students  in  Universities  and  Colleges  is  in  dark.  As  the  situation  in  Madhya  Pra-
 desh  is  becoming  seriously  grave,  the  Centre  is  requested  to  intervane  in  the  matter.
 I  hope  that  the  Education  Minister  may  please  give  a  statément  on  this  issue  and  it
 will  be  ensured  that  the  recommendations  of  the  University  Grants  Commission  are

 implemented  uniformly  in  all  the  States.

 यय

 mera  महोदय  :  मैने  स्थिति  देख  ली  थोड  समय  में  सभा  को  बहुत  सी  कांयं  वाही  करनी
 5  ! चि  यह  मैं  आप  पर  छोड़ता  हूं  कि  हम  पहल की  तरह  चलते  मध्याहन  भोजन

 का  अवकाश  अन्तिम  दिन  होगा
 फि ्

 कम्पनी  पर
 अस्थायी  संशोधन  विधेयक

 COMPANIES  (TEMPORARY  RESTRICTIONS  ON  DIVIDENDS)  AMEND-
 MENT  BILL

 वित्त  मंत्री  सीਂ  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 कम्पन  पर  अस्थायी  निर्बंधन  संशोधन  1975  पर  विचार

 किया  जाए  ।'
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 6  1897  )  कम्पनी  पर  अस्थायी

 संशोधन  विधि  यक

 माननीय
 सदस्यों  को  है  कि  गतवर्ष  मुद्रा  स्फीति  विरोधी  उपायो  के  रूप  में  सरकार

 a |  ह  जो  कदम
 उठाये

 उनमें से  एक  लाभांशों के  वितरण  पर  प्रतिबद्ध  लगाना  था  ।  उसी  के

 अनुसार  इस  सभा ने  कम्पनी  पर  अस्थायी  अधिनियम  पारितਂ  किया
 था

 इन  उपायों
 से  मृत्य  वृद्धि  रोकने  में  कूछ  सफलता  मिली  हैं

 और  मूल्यों
 में

 कमी  हई  हम  परन्तु

 लाभों
 को  लाभांशों  के  माध्यम  से  बाटने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  Aw qait-  बाजार  पर

 और
 नये  शेयरों की  बिक्री  पर'फ्रतिकूल  प्रभाव  है  ।  6

 1974
 जब  लाभांशों पर  कर

 लगाने  के  पश्चात्‌  शुद्ध  लाभ  के  विवरण  पर  प्रतिबन्ध  लगान  वाला  अध्यादेश
 प्रख्यापित  क्या

 स्टोक  एक्सचेंज  शेयरों  के  25  प्रतिशत  मूल्य  गिर है  इस इससे  लगत
 की  जिम्मेदारी  लेने  वाले

 व्यक्तियों  के  मन  में  अनिश्चितता  are  हो  गई  है  और  वे  अब  मामलों  की  जिम्मेदारों  लेने

 के  इच्छुक  नहीं  है  ।

 पंजी  बाजार  में  नये  मामलों  की  सफलता  के  लिए  एक
 संतुलित  शेयर  बाजार

 नितान्त  आवश्यक

 क्योंकि  इससे  निवेश कर्ता के  मन  में  विश्वास  पैदा  होता  है  ।  ऐसे  समय में  जब  कि  उत्पादनशील

 निवेश
 के

 लिए  संसाधनों  की  अत्यधिक  कमी  महसुस  की  जा  रही  यह  उचित  नहीं  है
 कि

 पूंजी  बाजार  में  उपलब्ध  संसाधनों  में  क्लास  नहीं  होन  दिया  जाना  चाहिए ।  मैँ
 सभा  के  समक्ष

 कम्पनी  पर  अस्थायी  निर्बंधन )  1974  में  एक  संशोधन
 लेकर

 आया  हूं  ।

 जिससे  कम्पनियां  वितरण  लाभ  से  अधिक  लाभांश  की  घोषणा  कर  पायेगी  ।

 सदस्यो  को  याद  होगा  कि  कम्पनी  पर  अस्थायी  1974  के

 अंतगर्त  वितरण  योग्य  लाभों  से  अधिक  लाभांशों  को  घोषणा  करना  और  उनका  भुगतान  करना

 प्रतिशत निषिद्ध  है  ।  अधिनियम में  उपबन्ध  है  कि  कर के  पश्चात्‌  शुद्ध  लाभ  का  334
 या  )  कम्पनी के  इक्विटी  शेयर के  अं  कित  मूल्य  पर  12  प्रतिशत  लाभांशों  के  भूगतान  के  लिए
 राशि  की  आवश्यकता  तथा  वरीयता  शेयरों  पर  भुगतान  योग्य  इनमें  जो  भी  कम

 इस  संशोधन  से  कम्पनियां  निर्धारित  सीमाओं से  बढ़कर  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  कर देन ेके  पश्चात

 शुद्ध  लाभ  में  से  लाभांशों  की  घोषणा  कर  सकती हैं  ।  फिर  भी  लाभांश का  भुगतान  कथित

 नियम में  अनुबंधित  उपबन्ध  के  अनुसार
 वितरण

 योग्य  लाभों  तक  लाभांश  '  का  भुगतान  अनुचित

 रूप  से  fadfira  रहेगा  ।

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध  है  कि  आस्थगित
 ला लाभांश  पर  कोई  ब्याज  नहीं  होगा  ।  fart  म

 एक  संशोधन  पेश  कर  रहा हूं  कि
 आस्थगित  लाभांश  पर  8  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  दिया  जायें  ।

 विधेयक  में  एक  उपबन्ध  यह  भी  किया  गया है  कि  आस्थगित  लाभांश  पर  दय  आयकर

 नि वश कर्ता  द्वारा  उस  तारीख  से  35  दिन  के  अन्दर  दिया  जायेगा  जिस  तारीख  को  ऐसी  किस्त  दी

 गई  है  या  जब  इस  तरह  की  किस्त  के  लिए  लाभांश  area  अन्य  व्यक्ति  को  हस्तान्तरित
 +क था  गया  इलम  से  जोਂ  भी  पहल  आयकर  अधिनियम  के  अंतिम

 त
 उस  अवधि  के  लिए

 इससे आस्थगित  लाभांशों पर  भुगतान  योग्य
 कर  पर  कोड  ब्याज  नहों  लिया  जाये  गा  |

 लाभांश  पर  कर  के  भुगतान  के  मामले  मे  निवेशकर्ता  की  कठिनाई  दूर  हो  जाय गी  ।

 यह  संशोधन  1  1975  से  लाग  होगा  ।

 में
 प्रस्ताव  पर  करता हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 कि  कम्पनी  पर  अस्थायी  संशोधन  विधेयक  1975  पर

 विचार  किया  जाए  ।

 इसके  पश्चात  मध्याहन  भोजन  के  लिये  2  बजे  म०  पर  2  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 |

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch  till  fourteen  of  the  clock

 एं
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 Companies  (Temporary  Restrictions  Vaisakha,  16  1897  (Saka)
 on  Dividends)  Amendment  Bill

 लोक-सभा  मध्या  भोजन  के  पश्चात्‌  2  बजकर  4  मिनट  स०  Go  पर  समवेत  हुई ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  Lunch  at  four  minutes  past  fourteen
 of  the  clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 |
 R.  Deputy  SPEAKER  in  the  पिया

 J

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अभी  हाल  ही  में  सं  सद  ने  कम्पनी  पर  अस्थायी

 निर्धन  )  197  4  पारित  किया  है  और  इतना  शीघ्र  उसकी  संशोधन  करने  के  लिए

 इस  विधेयक  को  लाने  से  स्पष्ट  होता  है  किं  सरकार  अपनी  आर्थिक  नीतियों  को  क्रिप्रात्विंति

 निर्णय  स्टाक  एक्सचेंज  की  प्रतिक्रिया  के  आधार पर
 करना  चाहतों है  गुजरात

 में  चुनाव  aga
 निकट  और

 देश  मैं  भी  आम  चुनाव  समौप  इस  लिए  एकाधिकार  संया  बड़  बड़े  व्यापार

 गृहों को  लाभ  पहुंचाया  जा  रहा है
 जो  सरकार  की  चुनाव  निधि में  अपना  अंशदान  करेंगे

 सभा  को  याद  होगा  कि  6  1974  जेब  संसद का का  सन्न  16  दिन
 के  पश्चात्  आरम्भ

 होने  जा  रहा  सरकार  इतना  भी  सं  यम  न  रख  सको  और  देश  स्फीति  को  रोकने  के

 लिए  कई  अध्यादेश  जारी  किये  गये  ।  सरकार  जनता  को  यह  बतलाना  चाहतों  थी  कि  वह  देशमें

 मुद्रा  स्फीति  की  बढ़ती  प्रवृत्ति  के  कारण  कितनी  चिंतित  है  किन्तु  उसे  यह  पता  नहीं  था

 fe  स्फीति  उसकी  दिवालिया  आर्थिक  नीतियों के  कारण  बढ़े  रहोगे  ।  मुद्रा  स्त्री ति ~
 को  रोकने  के  लिए  किये  गये  उपायों  में  से  एक  उपाय  लाभांशों  की  पर  प्रतिबन्ध  लगा  न

 अध्यादेश है

 लाभांशों  पर  निबंधन  सम्बन्धी  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  वाले  विधेयक  को  पेश  करत  हुए
 तत्कालीन  वित्त  मंत्री ने  कहा  था  कि  इस  विधायक  से  चाल  लाभों  पर  अंकुश  बैंक  ऋण

 पर  निगमित  क्षेत्र  की  a4
 रता

 कम  रहेगी  और  इसके  फलस्वरूप  मुद्रा  सप्लाई  के  विस्तार  को

 रोका  जा  सकेगा  ।  वित्त  wal  ने  यह  भी  कहा  था  कि  '  कम्पनियों  द्वारा  इस  तरह  बचाई  गई

 राशि  उनके  लिए  पूंजीगत  विस्तार  व  विविध  प्रकार  के  उत्पादन  की  आवश्यकताओं  हेतू
 उत्पादक  कार्यों  के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  करन  में  उपलब्ध  होगी  और  इसके  साथ-साथ  इससे

 बेकिंग  प्रणाली  संसाधनो ंसे  उतना  अधिक  धन  नहीं  निकाला  जा  सकेगा  किन्तु इस  ars

 से  तत्काल  वित्त  मंत्री के  लाभांशों पर  faarra  हटाने  सम्बन्धी  नीति  विषयक  वक्तव्य

 निदेशक  हो  जायेंगे  |

 प्रस्तुत  संशोधन  से  कम्पनियां  अब  पहल  से  निर्धारित  दर  से  अधिक  दर  पर  लाभांशों  की

 घोषणा  कर  सकती हैं
 जो  1  1975 से  लाग  हुई  समझो  अब  एक  बार  लाभांश

 घोषित  किए  जाने  पर  वह  दो  वर्ष  की  अवधि  प्री  होने  पर  कम्पनी  पर  देय  ऋण  हो  जाप गा
 |

 धन  अंशधारियों  को  देना  पड़ेगा  ।  इससे  लाभ  किसे  होगा ?  देश में  निगमित  लाभांशों
 का  74  प्रतिशत  केवल  293  कम्पनियों  द्वारा  वितरित  किया  जाता है  ।  इन  293  कम्पनियों
 में

 से
 200  कम्पनियों  ने  विधेयक  में  उल्लिखित  दर  से  अधिक  लाभांश  दिया  है  ।  जहां

 तक  स  शोध  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  ,  यह  केवल  200  कम्पनियों  पर  ही  लागू  होता है  ।  इन

 कम्पनियों
 पर  एकाधिकार  wet  का  नियंत्रण  है  और  उनके  हित  सरकार  के  हाथों  में  सुरक्षित

 ह्

 वित्त  मंत्री  जी  से  मे  रा  एक  प्रश्न  यह  है  कि  उस  धन  का  अब  क्या  होगा  जो  कम्पनियों  के  हाथों
 में  आयगा  ?

 तत्कालीन  वित्त  मंत्री
 ने

 अश्वासन  दिया  था  कि  उसका  उपयोग  कम्पनियों के  कारबार क
 बढ़ाने  के  लिए  नहीं  किया  जायेगा  । ब  द  क  व  |
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 संशोधन  वि  क्ष  यके

 —

 वित्त  मंत्री  की  उन्हें  और  अधिक  सहयता  देने  की  हार्दिक  इच्छा  यह  है  कि  उन्हें  लाभांशों

 के  असीमित  आठ  प्रतिशत  दिया  जायेगा  ।  सरकार  एकाधिकार  गृहों  को  यह  एक  और

 रियायत  दें  रही है  |  वह  इस  विधान  के  माध्यम  से  ट्रेवल  कुछ  ही  लोगों  को  लाभान्वित  करना

 चाहती  है  जो  पहले  से
 ही

 समृद्ध  हैं
 ।

 सरकार  बड़े  as  उद्योगपतियों  आदि  को  इस  वेष  पहले ही  कई  रियायत दे  चूकी  हैं  और  अब

 इस  संशोधी  विधेयक  के  माध्यम  से  एक  और  रियायत  दी  जा  रही है  |  वित्त  मंत्री ने  कहा है
 कि  प्रस्तुत  fara  का  उद्देश्य  देश  में  उत्पादन  बढ़ाना  है  ।.  किन्तु  क्या  एसा  होगा  भी ?  सरकार

 के  पास
 व्यापक

 शक्तियां  है  किन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  कया  सरकार  उद्योगपतियों  प्र  नियंत्रण  भी

 रखेगी  या  ये  उद्योगपति  सरकार  से
 मनमानी

 करवाते  रहेंगे  ।  आजकल  यही  हो  रहा है  ।  उद्योगपति
 सरकार  को  कठपुतली  की  तरह  नचा  रहे  सरकार  आपात  स्थिति  के  बावजूद  अपनी  अतल
 शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  कर  रही  ।  यदि  सरकार  इन  शक्तियों  ar

 प्रयोग
 उद्योगपतियों  और

 एकाधिकारियों
 की  गतिविधियों  पर  नियन्त्रण  रखने  PH  लिए  करती  तो  देश  का  कुछ  भला  होता  |

 किन्तु  यह  ay  चुनाव  का है  इस  लिए  सरकार के  लिए  दोस्तों  को  खुश  रखना  निहायतਂ  जरूरी

 है  ताकि  वक्‍त  पर  काम  आ  सके  |

 इसलिए  ag  coca  है  कि  प्रस्तुत  विधेयक  देश  के  हिताय  नहीं  बल्कि  सरकार  अपने  हितो

 लाई है
 जिससे

 कि
 उसका

 राजनैतिक  उत्लू  सीधा  हो  सके
 ।

 सरकार के  इस  कथन  पर  विश्वास  नहीं  किया  जा  सकता
 कि  ag  इस  मुद्रा  स्फीति  को  रोकने

 के  लिए  लाई है  और  इससे  वह  प्रवृत्ति  इस  बात
 को  देश  में  कोई  नहीं  मनता  क्योकि

 आम  जनता  इस  प्रवृत्ति  को  महसूस  कर  रही है  ।  वित्त  मंत्री  हमें  बताएं  कि
 ः
 क्या  इससे  देश  के

 निधन  लोगों  की  कठिनाइयां  तनिक  भी  कम  होंगी  ?  इस  प्रकार  के  विधान  लाकर  सरकार  देश

 से  क्या  छिपा  रहित  प्रस्तुत  विधेयक  का  किसी  प्रकार  भी  समर्थन  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  यह  अध्यादेश  6  1974  को  लाया  गया  |  उस

 समय  हमने  इस  अध्यादेश  को  लाने  के  लिए  सत्तारूढ़  दल  की  अलोचना  की  थी  क्योकि  यह  उस

 समय  लाया  गया  था  जब  लोक  सभा  का  अधिवेशन  होने  में  केवल  या  सात  fea  रह  गये  थे

 इसके  साथ  ही  साथ
 सरकार  वह  अध्यादेश  भी  ले  आई  जिसके

 द्वारा
 केन्द्रीय  सरकार  के  सभी

 कर्मचारियों  और  अन्य  सभी  वेतन
 भोगियों

 के  50  प्रतिशत  महंगाई  भत्ते  को  अनिवार्य  रूप  से  जमा

 किया  गया  ।

 इन  दोनों  विधेयकों  का  विरोध  करने  के  दो  कारण  हैं  ।  एक  बात  तो  यह  है  कि  विधेयक  केवल

 आंसु  पोछन ेके  लिए  लाया  गया है  ।  सरकार ने  इस  बारे  में  कभी  गम्भीर  रता  से  विवार  नहीं

 किया है  ।  य  सरकार  तस्कर  जज्बातों  तथा  मदारियों  का  कभी  विरोध  नहीं  करती

 है  ।;  यही  लोग  सरकार  की  सहायता  करत  आपने  देखा  होगा  कि  तस्करों  के  साथ  राजनीतिज्ञ

 बन्दियों  से  भी  अच्छा  व्यवहार  किया  गया है  ।'  इसी  तरह  से  सट्टा  बाजार  के  सट्टेबाजों  के  खिलाफ

 भी  कुछ  नहीं  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय
 सरकार

 के  कर्मचा  रियों  को  इस
 आधार

 पर  महंगाई  भत्ते

 से
 वंचित  किया  जा  रहा  है  कि  महंगाई  भत्ता  देने  से  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  ।  परन्तु  जनना  चाहता

 हुं  कि  उस  मुद्रास्फीति  क्या  हुआ  जब  1956  में  150  करोड़  रुपए  की  तरल  धनराशि

 बाजार में  उपलब्ध  थी  ।
 क्या  इससे  मुद्रास्फीति  नहीं  बढ़ेगी  ?  ag  बात  मरी  समझ  में  |  नहीं

 आती
 कि  सरकार उन उन  लाखों  व्यक्तियों के  बारे  में  क्यों  नहीं  करती  जो  भूख  मर  रह  है  ।

 उन्हें  केवल  उपदेश  देने  से  तो  काम॑  चल  नहीं  जाएंगी  ।

 157



 Companies  (Temporary  Restrictions  May  6,  1975

 on  Dividends)  Amendment  Bill

 [sit  एस०  एम०  बनर्जी

 मेरे  मित्र  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  ठीक  ही  पुछा  है  कि  क्या  इस  धन  का  उपयोग  आधुनिक
 करण  करने  के  काम  में  लाया  जाएगा  ?

 में  जानता  हूं  कि  यदि  निर्माता  लोग  150  करोड़  रुपए

 इसी  alga  आधुनिकीकरण  करने  के  नाम  परले  भी  लेंगे  तो  भी  वे  उस  मिल  आधुनिकीकरण

 नहीं  करेंगे  जिससे  वह  काफी  मुनाफा  कमाते  जयपुरिया  द्वारा  चलाई  जा  रही  स्वदेशी  काटन

 मिल के  साथ  यहीं  हुआ  उन्होंने  मजदूरों  को  गड़बड़ी  का  झूठा  बहाना  बना  कर  इसे  बन्द

 कर  दिया  तथा  जो  घन  यहां  से  था  उसके  साथ  गाजियाबाद  में  एक  नई  मिल  खोल  दी  ।

 यह  कपड़ा  मिल  एशिया की  सब से  बड़ी  कपडा  मिलों  में  से  एक  इसके  बन्द  हो  जाने  से

 11,000  लोग  सड़कों पर  सड़  रह  हैं  ।  इसी  प्रकार से  ज  ०  क े०  रेयान  मिल  भी  बन्द  कर  दी

 गई  है  जिससे  कि  500  मजदूरों  की  छंटनी  को  जा  सके  ।

 श्री  सुब्रहमण्यम  कह  सकते
 है

 कि  यह  विधेयक  वह  नहीं  लाएं  है  बल्कि  उनके  qq  qat  वित्त

 मंत्री  लाए थे  परन्तु में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इससे  उपभोक्ता  तथा  सरकार

 किसी  को  भी  सहायता  मिलने  वाली  नहीं है  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  तीन  कारणों  से  विरोध  करता हुं  ।  पहला  कारण  तो  यह  है  कि  इससे

 तो  दिन  शेयर धारियों  और  न  ही  श्रमिकों को  सहायता  मिलेगी  दूसरा  कारण  यह है  कि

 क्या  यह  बात  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  न्यायोचित  है  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  तथा  अन्य

 भोगियों  के  50  प्रतिशत  महंगाई  भत्ते  को  जब्त  करके  मुद्रास्फीति  का  मुकाबला  करने  के

 बहाने  से  सरकारी  तमंचा  रियों  को  देय  पांच  किश्तों  से  वंचित  करके  कारखानों  को  कुछ  रियायतें

 तीसरी  बात  यह  है  कि  व्यापार  गृहों  को  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  जिससे  न  तो  मंत्री  को  लाभ

 होगा  तथा  नही  पूंजी  लगाने  वालों  में  विश्वास  का  संचार  इससे  तो  केवल  व्यापारियों

 के  बड़े बड़े  मिलो  को  ही  सहायता  मिलेगी

 इन  शब्दों के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  एस०  आर०  दामाणो  :  मैं  ने  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  तथा  श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 द्वारा  की  गई  टिप्पणी को  ध्यानपूर्वक  सुना है  तथा  मैं  उनके  विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  इस

 विधेयक  के  पुरःस्थापित  किए  जानें  के  बाद  अैशो  के  मूल्य  कम  हुए  अंशों  का  सूचकांक  मो

 दो  प्रतिशत  कम  हो  गया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  विधेयक  से  केवल  कुछ  ही  व्यक्तियों  को

 लाभ  होगा  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  293  कम्पनियां  अपने  कुल  लाभांशों  का  75  प्रतिशत

 बांट  रही  परन्तु मैँ  उनसे  पूछना  चाहता हूं  कि  इन  कम्पनियों  का  मालिक  कौन  है  ।  इन

 कम्पनियों  की  मालिक  तो  जनता  ही  है  क्योंकि  इनके  शेयरधारक  आम  लोग ही  हैँ  ।  यह

 बात  कि  इनके  लाभांश  कुछ ही  पार्टियां ले  लेंगी  बिल्कुल  गलत  तथा  निराधार  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  इस  विधेयक  को  इस  लिए  लाया  गया  है  ताकि  पूंजी
 बाजार  में  स्थिरता  लाई  जा  सके  और  पूंजी  लगाने  वालों  में  विश्वास  उत्पन्न  किया  जा  सके

 जब  उन्हें  अधिक  लाभांश  मिलेगा  तो  वे  अधिक  पूंजी  लगाएंगे  ।  इसके  अलावा  लाभांशों  के  रूप

 में  जो  भी
 बांटा  जाता  है  वह  आम  लोगों को  ही  तो  मिलता  है  ।

 गत  दो  वर्षों  में  बहुत  कम  कम्पनियां  अस्तित्व  में  आई  हँ  जनता  अपना  धन  इनमें  नहीं

 लगा
 रही  जो  धन  इनमें  लगाया  भी  गया है  जनता  उसे  वापिस ले  रही  अतः  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कि  नए  उद्योग  और  उपक्रम  बनें  यह  आवश्यक  है  कि  पूंजी  लगाने  के  लिए  अनुकूल
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 संशोधन  वीर  यक

 aa

 वातावरण  तेयार  किया  जाए  |
 वित्त  मंत्री  ने

 इस  विध
 यक  द्वारा

 यहो  प्रयास  किया  है
 लोग

 अपनी  आय  नए  उपक्रमों
 में

 लगाने
 के  लिए  आगे  आएं  जिससे  उत्पादन  बढ़ेगा  तथा  देश  में

 रोजगारी  कीं  समस्या  भी  हल  होगी ।

 अब  मैँ  कुछ  सुझाव  TAT
 चाहता हूं

 ।.
 *

 वित्त  मंत्री  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  ६

 लोग  पूंजी  क्यों नहीं  लगाना  ated  ।
 इस
 बारे

 में  उन्हें  अपने  पहले  मंत्री  श्री
 टी  ०  टी

 ०  कृष्णामाचारी

 द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  अनुसरण  करना  चाहिए  ।  उनके  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  से  निवेश

 बाजार में  सुधार  हुआ  उन्हें  भी  वही  कदम  उठाने  चाहिए  जिससे  निवेश  बाजार  में  वास्तविक

 सुधार  हो  सके  तथा  देश  में  अधिक  उद्योग  और  रोजगार  उपलब्ध  हो  इससे  मूल्य  भी  गिरेंगे

 तथा  विधेयक  के  अनुसार  कम्पनियां  लाभांशों  की  घोषणा  भी  कर  सकेंगी  ।  परन्तु  चालू  वर्ष  में

 इनपर  12  प्रति  शत  या  शुद्ध  लाभ  के  एक-तिहाई  भाग  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  जब

 कम्पनी  जमा  राशि  पर  काफी
 ब्याज  देती

 है  तो  उस  दशा  में  शुद्ध  लाभांश  12  प्रतिशत  तंक  देने  की

 अनुमति  दी  जानी  पहले  वर्ष  12  प्रति  शत  दिया  जा  सकता है  तथा  शेष  राशि  का  भूगतान
 दो  वर्षों  में  किया  जा  सकता  है  |

 में  समझता  हूं  कि  चालू  ag  में  मांग  कुछ  कम  हो  रही  है  इसलिए  उद्योग  से  होनें  वाले
 लाभ

 काफी  कम  रहने की  सम्भावना है  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  लाभांशों  का  वितरण
 खुले

 दिल  से  करने  कीं  अनुमति  दी  जाएं  ताकि  जो  लोग  लाभांशों  से  होने  वाली  आय  पर  fade  करते

 है  तथा  जो  पूंजी  लगा  सकत  है  वे  लगा  सकें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  समान  करता  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  मं  वित्त  मंत्री  द्वारा  पेश  किए  गय श्री  alo  माया वन  )
 विधायक  का  स्वागत  सरकार द्वारा  ऋण  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  के  पश्चात्‌  कम्प  नीय

 के  लिए  बाजार से  धन  लेना  कठिन  हो  गया  है  |  इस  के  साथ  ही  साथ  जनता  को  यह  बताना  भी

 संभव  नहीं  रहा  है  कि  इस  निगमित  क्षेत्न  में  पूंजी  लगाना  उनके  लिए  लाभदायक  होगा  क्योंकि

 लाभांशों  पर  प्रतिबन्ध  लगने  से  वे  हतोत्सा  हित

 ह

 हो  गए  हूँ  |  चित्त  मंत्री  को  यह  कार्यवाही  करनी

 पड़ी  क्योंकि  लोग  यूनिट  ट्रस्ट  की  ओर  भागने  लगे  ।  जिस  समय  श्री  कृष्णामाचारी  नें  यूनिट

 zee  योजना  की  बात
 की

 थी
 तो  7-1/2  प्रति  शत  ब्याज  की

 दर
 अधिक  समझी  जाती  थी  ।.

 अब
 बेक  ब्याज  की  दर  बढाते  बढाते  14  प्रति  शत  तक

 पहुंच  गए  इन
 परिस्थितियों  में  ऐसा

 समझना  कहां  तक
 सही  है  कि

 कम्पनियां  पुराना  लाभांश  ही  देती  जाए ं॥  मेँ  इस
 विधेयक  का

 स्वागत  करता हूं  जिससे  पहले
 लगाए गए  प्रतिबन्ध  कम्पनियों के  लिए  ढीले  हो  गए  हैं  ।  लाभांश

 की
 अतिरिक्त

 राशि  का  भुगतान  न  करने  से  मुद्रास्फीति  नियंत्रण  में  रहेगी  क्योंकि  वह  अंशधारियों

 के  खाते  में  जमा की  जाएगी  ।  मंत्री  महोदय  को  इसपर  विचार  करना  चाहिए  |

 मंत्री  महोदय  को  तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  बार  बार  किए  गए  उन  अभ्यावेदन ों  पर  भी  ध्यान

 दना  होगा  जिनमें  कर्मचारी  शेयर धारियों  को  आय  कर  की  अदायगी  से  छूट  देने  का  अनुरोध

 किया  गया
 है  ।  इससे  निस्सन्देह  उन्हें  पूंजी  लगाने के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 अतः  मैं  मंत्री  महोदय

 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  तमिलनाड़ु  सरकार  के  इस  अनुरोध  पर  विचार  करें  ।

 The Dr.  Laxminarain  Pandeya  (  Mandsaur)  :  Companies  (Temporary
 Restrictions  on  Dividends)  Amendment  Bill  is  under  consideraton  of  the  House
 When  restrictions  were  imposed  on  dividends  it  was  apprehended  that  such  measures
 of  the  Governments  would  not  95  proper.  Today  that  apprehension  has  proved  to

 159



 Companies  (Temiporary  Restrictions  Vaisakha  16,  1897  (Saka)
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 be  true.  Government  had  claimed  that  the  tmposition  of  restrictions  would  bring
 down  the  prices  but  the.  prices  are  still  rising.  Government  had  also  claimed  that  the
 money  collected  by  the  impositions  of  restrictions  on  dividend  would  be  invested  by
 companies  for  their  development  but  the  companies  havé  not  done  so.  The  result
 of  this  is  that  the  industrial  production  had  not  increased  and  at  the  same  time  the
 new  companies  have  also  not  come  up.  Itis  due  to  these  measures  taken  up  by  the
 Government  that  the  industrial  production  has  not  gone  up.  The  existing  companies
 have  also  not  developed  and  people  have  stopped  making  investment  in  these  com-

 panies  because  people  have  started  putting  their  money  in  fixed  deposit  because
 ofhigh  ‘rate  ofinterest.  The  economic  condition  ofthe  country  has  been  deteriorating
 and  this  Bill  willnot  improve  the.  situation  much.  I  do  not  think  the  common  share
 holder  would  benefit  by  this  Billin  any  way.  The  money  that  will  be  collected  will.
 remain  with  the  companies  and  they  will  benefit  thereby.  This  Bill  does  not  create
 any  hope  for  the  shareholders  alse.

 Tt  was  said  that  it  would  encourage’ the  tendency  toinvestand  a  good  amount  of

 capital  would  be  collected  but-  that  hope  has  been-  belied.  The  result,  is  that  the

 capital  market  has  been  depressed  since  the  imposition  of  the  limitations  on  dividends.

 Capital  issues  during  the  year  ended  March  75  totalled  Rs.  61.3  crorés  against  Rs.

 70.3  Crores  in  the  previous  year  and  Rs.  90.2  crores  in  1972-73.  Itis  all  due  to  the
 defective’  policy  ofthe  Government.  Even  today  there  is  stagnation  in  the  capital
 market.  The  tendency  to  invest  money  is  going  down  and  down.  Government  should

 adopt  such  measures  as  would  enthuse  the  people  to  invest  more.  The  restrictions
 should  be  withdrawn.

 No  assurance  has  been  given  in  regard  to  withdrawing  wage  freeze.  Government
 should  devise  some  ways  whereby  rate  ofinterest  may  be  enhanced  and  the  rate

 ofsavings  mayalsogo  up.  Efforts  should  be  made  torevive  the  capital  market  and
 to  rationalise  tax  structure.  Government  should  also  make  economic  policy  in  such
 a  way  50  ५21 11005 01121  production  may  enhance  and  it  may  give  encouragement  to
 new  industries:  to  come  up.  The  people  should  also  be  assured  that  the  amount  that

 they  are  going  toinvest  is  quite  safe.  They  should  also  be  assured  that  only  resonable

 profits  will‘be  taken  for  their  investment.  hope  thatthe  hon.
 Minister

 shall  be  kind

 enough  to  consider  all  these  points  raised
 by  me

 Shri  Madbu  ‘Limaye  (Banka  year  when  Government  had  presen-
 ted  the  package  deal  ofthree  Bills  then  Ihad’saidthatthe  Compulsory  deposit  scheme
 isa  useless  scheme.  I  had  also  said  that  the  dividend  8111  15  alsoa  useless  Bill.  The
 main  purpose  of  the  Government  for  bringing  forth  these  Bills  was  to  make  wage
 freeze  palatable  to  the  workers.  The  package  deal  has  failed  to  achieve  the  object
 for  which  it  was  brought  forward.  May  I  know’  whether  Government  wants  to
 impose  this  restriction  onty  on  employees  and  workers?.  The  time  has  now  come
 when  Govetnmentshould  reconsider  the  entire  package  deal  and  withdraw  restric-
 tions  Imposed  on  workers  with  immediate  effect.  I  am  sorry  tosay  that  Government
 has  not  considered  seriously  the  problem  of  removing  stagnation  in  economy.
 1  have  gone  through  the  statistics  in  regard  to  the  national  income  published
 by  the  central  statistical  Organisations  and  am  surprised  to  note  that  the  per  capita
 national  income  has  remained  static  during  the  last  decades  I  think  that  unless
 Government  comes  out  with  a  comprehensive  scheme  togivea  fillip  to  agricultural
 and  industrial  production  this’  package  deal  will  not  make  any  impaet.  on  the  econo-
 my.  Itis  true  that  the  prices  .have  started  coming  down  but  it  cannot  be  consi-
 dered  as  an  indication  of  ensuring  crisis  of  recession.  The  engineering  industry  is
 facing  crisis  today.  Itis  on  account  ofthe  policies  of  the  Government  thatthe  indus-
 tria]  sector  is  facing  the  wave  of  recession.  The  hon.  Minister  might  feel  thet
 his  credit  squeeze  policy  or  his  package  deal  has  gained  ground  but  unless  this
 economic  stagnation  is  removed  and  production  increased  these  policies  of  the  Govern-
 ment  will  prove  detrimental  to  the  economy  of  the  country.
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 संशोधन  विधेयक

 ध  अदल

 Ihope  that  the  hon.  Minister  will  consider  the  points  raised  by  him  here  toਂ
 day  We  have  been  seeing  thatduring  the  last  27  years  there  has  been  an  expansion
 of  bureaucracy  on  a  large  scale  in  our  country.  During  the  British  regime  there
 used  to  be  only  five  or  six  Officers  while  now  in  every  district  you  can  find  twenty

 The  result  of  it  is  that  the  centra!  as  well  as  state five  or  thirty  officers.
 Governments  are  finding  it  difficult  to  balance  their  budget.  This  is  not  the  fault  of  the

 employees.  This  is  due to  the  faulty  policies  of  the  Government.  Thus  Government
 should  resolve  that  unless  the  development  of  agricultural  and  industrial  isation  of
 the  country is  done  on  a  large  scalé  they  will  not  create  employment  opportunities
 in  sérvices  and  offices.

 I  would  therefore  request  the  hon.  Minister  that  he  should  givea  serious  thought
 new tothe  Billunder  the  package  (6581.  He  should  also  place  before  the  House  the

 policiehes  which  he  shall  frame  after  evaluating  the  existing  production  and  employ-
 ment  policies.

 को  पी०  जी०  मावलंकर  मूल  foray  के  पास  होने  के  तुरन्त  बाद  ही  एक

 संशोधन  विधेयक  का  लाया  जाना  इस  बात  का  परिचालक  है  कि  सरकार  विधान  सोच  समझ  कर

 नहीं  बनाती है  ।  इसका  कारण  शायद  यह है  कि  सरकार  को  1973-74  असाधारण  आधिक

 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  1973-  74  में  हमारे  भूतपूर्व  वित्त  श्री  चव्हाण

 कुछ  जटिल  आर्थिक  समस्याओं  को  हल  करने  में  असफल  रहे  थे  ।  विधान  बनाने  में
 . जल्दबाजी

 नहीं  करनी  चाहिये  ।  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  वास्ते  समय  ways  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 इस  विधेयक  विशेष को  अलग  से  नहीं  देखना  चाहिये  ।  यह  तो  समूचे  रूप  से  किये  गये  विधान

 का  एक
 भाग  मात्र  है  ।  मे  अब  पसीना  चाहता  हूं

 कि
 क्या  इस  विधेयक

 के  अलावा  अन्य  विधान

 में  भी  संशोधन  fear  जायेगा ?

 इस  मामलें  विशेष  में  सरकार  बहुत  विचित्र  रवैया  अपना  रहीहै  ।  चूंकि  उन्होंने  वेतन  और

 मज़दूरी  पाने  वालों  पर  अनिवार्य  जमा  खातों  का  बोझ  डाल  दिया  है  ,  इसलिये  अब  वह  समाज  के

 अन्य  वर्गों  अर्थात्‌  मध्यम  वर्ग  के  छोटे  ग्रंशधघारियों  तथा  लाभांश  कमाने  वालों  गर  कर
 का  बोझ  बढ़ाना  चाहती  जिससे  वह  यह  दावा  कर  सके  कि  उसकी  यह  कार्यवाही  न्यायसंगत

 कौर  है  ।  इससे  सब  पर  बराबर का  बोझ  पड़ेगा  ।  सरकार  लाभांशों  पर  भी  निबंधन

 लगाने के  लिय  वह  विधेयक  लाई  थी  ।  मूल  अधिनियम  के  ora  कम्पनिंधों  के  पास  जो  अतिरिक्त

 रकम  जमा हो  गई  थी  उसका  उपयोग  कारखानों में  उत्पादन  बढ़ाने के  लिये  नहीं  किया  इसलिये

 इससे  न  ही  रेबारियों  या  सरकार  को  पौर  न  ही  उद्योग  को  कोई  हुआ  है  ।  इस  विधान

 से  वास्तव  में  हमारा  कोई  उद्देश्य  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  मंत्री  महोदय  को  आशा  थी  लाभांशों  पर

 निबंधन  लगा  कर  औद्योगिक  उत्पादन  मेवा  होगी  ।  क्योंकि  इससे  as  कम्पनियों  को  प्रोत्साहन
 मिलेगा |  परन्तु  वास्तविकता  यह है

 कि  293  एकाघिकारवादीਂ  गृह  देश  में  75  प्रतिशत  तक

 लाभ श  का
 वितरण  कर  रहे  हमारे  इस  विधान  का  इन  एकाधिक  सवादी  गृहों  पर  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ा है
 |  पर  उत्पादन  में  कोई  वुद्धि  नहीं हुई  है  ।  इन  निर्धनों  से  नवी  कम्पनियों

 को  आरम्भ
 करने

 में
 कोई  प्रोत्साहन  नहीं  मिला

 है
 ।  जहां  तक  पूजी  निवेश  का  प्रश्न  है  ,  इस  बारे

 में  इन  एकाधिकारवादी  गृहों  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  है  कौर  इस  प्रकार  वे  धन  लंगा  कर

 उत्पादन  में  वुद्धि  कर  सकत  हैं  ।  पता  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  बे  कौत-सी  नई  कम्पनियां

 थीं  जिन्हें  वे  प्रोत्साहन  दना  चाहते  थे  ।

 जसा  कि  30  अप्रेल  को  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  यहां  विदेशी

 नियों  538  शाखायें
 ate  उनकी

 200  भारतीय  सहायक  कम्पनियां  जिन्होंने  1971-72
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 (Temporary  Restrictions  May  6,  1975

 on  dividends)  Amendment  Bill

 पी०  जी०  मावलंकर |

 लाभ रे  32.  95  करोड़  रुपय  अ्रौर  लाभांश के  39  11  करोड़ रुपये  विदेशों  में  भेजे  पर

 विचित्र  बातहै  कि  सरकार
 न

 अपने
 देश  में  तो

 कम्पनियों  पर  लाभांश  की  घोषणा  करने  श्रौह

 उसके  संदाय  पर  निबेन्धन  लगा  रखे  हैं  पर्त  विदेशी
 कंपनियों को

 इससे  छूट दे  दीहै  ।  यह  भी

 समझ  में  नहीं  अता  कि  सरकार  पूंजी  लगाने  वालों  को  तो  रहत  दे  रही  है  परन्तु  मजदूरों  को

 कोई  राहत  नहीं
 दे  रही  है  ।

 यह  बिल्कुल  अन्यायपूर्ण
 झर  विवशता  बाला  है  ।  चूंकि

 समूचे  रूप  से  की  गई  व्यवस्था  में  अब  परिवर्तन  फिया  जा  रहा  है  ,  अनिवार्य  जमा  खात  व्यवस्था

 को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  |

 चित्त
 मंत्री  ato  सब्र  मध्यम :  वित्त  विधेयक के  अंतगर्त  समूचे  रूप  से  जो  उपाय  किये

 गये  उनका  उद्देश्य  धन  की  सप्लाई  को  कम  करना  था  ।
 मैं  बढ़  हए  50  प्रतिशत

 अतिरिक्त

 बोनस  ate  बढ़ी  हु  मज़दूरी  आयकर  देने  वालों  द्वारा  अनिवार्य  जमा  खातों की  रकम  झर  लाभांश

 की  निर्बन्धित  रकम  को  परिबद्ध  करने  के  महत्व  को  स्वीकार  करता हूं  ।  red  यह  भी  मानना

 पड़े गा  कि  इस  उपाय  का  धन  के  परिचालन  पर  लगे  निबन्ध  कोई  कुप्रभाव

 '

 नहीं  पड़त

 लाभांश की  दर  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यह  शद्ध  मानते  का  33  1/2  प्रतिशत
 या  12  जो  भी  कम  होते  |  अब  प्रश्न  यह है  पि  2  वर्षों के  पश्चात्‌  इस  रकम  का  क्या

 जो  कम्पनियों  को  अधिक  मिलेगी ?  कया  यह  रकम  रियों  को  दी  जाये  ?

 हमार यह  उद्देश्य  नहीं  था  कि  कम्पनियों को  इन  दो  वर्षो ंमें  होने  वाला  मुनाफा  झिरियों  को

 ।  हम  केवल यह  चाहते थे  कि  इस  धन  का  हाल  ही  में  उपयोग न  किया  जाये  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते
 (WATTS)

 क्या  आप  मानते  हैं  कि  मल  अधिनियम  त्रुटिपूर्ण  है  ar

 उसे
 जल्दबाजी  में  तैयार  किया  गया

 सारी  मध्यम  :  उसमें कोई  त्रुटि  नहीं थी  ।  इस  उपबन्ध  के  म्तंगत  कर  में  कोई  वृद्धि

 नहीं  की  जा  रही है
 ।  हम  यह  उपबन्ध  करना  चाहते  हैं  कि

 कम्पनियां  2  कब  पश्चात्‌  1976  में

 लाभांश  की  घोषणा  कर  सके  ताकि  अजित
 समूचे  मुनाफ को  ध्यान  में

 रख  सकें  |  लाभांश

 की  घोषणा  करने  तौर  उसका  संदाय  करने पर  लगे  fade
 रनों  से  करं  हों

 का  मूल्य  कम
 होता

 जा

 रहा  अर  इसका  पूंजी  बाज़ार  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  |  इस  तब  उपबन्ध के  Heats  कम्पनियों

 द्वारा  देय  लाभांश की  दर  में  कोई  वृद्धि  नहीं की  जा
 रही  है  किन्तु  इतना  किया  जा  रहा कि

 लाभांश

 को  रकम  अंशधारी को  1976 के  पश्चात्‌  ही  पय  इस  रकम  पर  प्रतिशत  ब्याज

 बने
 का

 भी  उपबन्ध  किया  जा  रहा  _
 अतः

 इन  उपबन्धों का  प्रभाव  तो  1976
 के  पश्चात्‌

 ही  पड़ेगा  कौर  इस  प्रकर  समूचे  रूप  से  की  गई  व्यवस्था  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 री  बात
 यह  कही गई

 है  कि
 इससे

 किसको
 लाभ  होगा

 ।
 यह  तो  स्पष्ट है  कि  यह

 धारियों के
 फायदे

 के  लिये  किया  जा  रहा  है
 क्योंकि  एसी

 बात  नहीं
 है  किसी  ग्रंशर्धारी  लखपति

 एसे  छोट  छोटे  लाखो  grate जो  wat  से  होने  वाली  आय  पर  निसार  करत  ह  |
 अतः

 यह  गलत
 है

 कि
 इससे  केवल  अमीरों को  ही  लाभ  होगा  इससे  अमीर  लोगों  को  तुलना  मे

 गरीबों  को
 अधिक  लाभ  होगा

 क्योंकि
 उनकी

 सख्या  अमीरों
 से  कहीं  अधिक  है

 ।

 जहां
 तक  औद्योगिक  उत्पादन

 में  वृद्धि  होने  का  प्रश्न  है  ,  उत्पादन में  वृद्धि  तो
 विमान  पूंजी

 सेही  करनी  पड़ेंगी  इस  सम्बन्ध  में  हर  सम्भव  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिये
 आ धिक

 पूंजी  की  आवश्यकता पड़ती  है  ।  बड़े  बड़  उद्योगों वाले  तो  जनता  से  धन  इकठ्ठा
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 16  गश  1897  (w% )  कम्पनी  पर  अस्थायी  निबन्ध )
 संशोधन  विधायक

 ee

 र

 सक सकते
 है

 है
 छोटे  छोटे  कौर  मध्यम  वर्ग  के  जो  उद्यमी हैं  वे  इस  प्रकार  कजी  इकठ्ठी  नहीं

 र  सकते  हमें  इन  के  लाभ  के  लिये  पूंजी  निवेश  की  स्थिति
 में  सुधार  नाना  पड़ेगा  ।  मुझे

 आशा  है  कि
 इन

 उपबन्धों
 से

 विंमान  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हो  जायेगा  कौर  पूंजी  बाज़ार  में  कुछ
 धन  आ  जायगा  जिसे  नये  उद्योगों में  लगाया  जा  सकेगा

 अंशधारियों  की  यह  जो  रकम  के  पास  रह  जाती  है  उसका  उपयोग  fas

 क कारखानों  के  आधुनिकीकरण  शौर  नये  उद्योगों  की
 स्थापना

 के  लिये  किया  जातਂ  है  या  इसके

 बारे में  यही  कहा  जा  सकता  है  कि  अधिकांश  मामलों में  नहीं  किया  गया है  ।  जरूर

 हैकि  हम  जब  कोई
 ऋण  देतें

 हैं
 तो  उस  समय  अंशधारियों

 की  रकम को  ध्यान में  रखा  जता  है  |

 इस  हद  तवा  बैंक के  साधनों का  उपयोग  अन्य  क्षत  में
 उत्पादन में  बुद्धि  करन ेके  लिए  किया  जाता

 >  |

 हमारी  मिश्रित  अर्थव्यवस्था है  शौर  हम  गेर-सरकारी  क्षत्नो  में  उद्योगों  के  विकास  में  कोई

 बाधा  नहीं  डालना  चाहत  साम्यवादी  दलों  का  यह  सुझाव  क्रि  गर-सरकारी  क्षत्र  को  समाप्त

 कर  दिया  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  1956  के  सं  कलम  से  मेल  नहीं
 है  क्योंकि  इस

 सकता  के  अच् तगत  दोनों  क्षेत्रों  की  व्यवस्था  है  ।  यदि  उनके  सुझाव को  मान  लिया  तो  हमारी
 अथ  व्यवस्था  शिथिल  पड़  जायेंगी  कौर  इस  का  हम  सब  पर  कुप्रभाव  पड़ेगा  |

 श्री  बिश्वनाथ  झुनझुनवाला  )  इस  विधेयक  का  तब  तक  कोई  लाभ  नहीं

 होगा  जब  तक कि  कम्पनियों  द्वारा  सावधिक  जमा  रकम  दिये  जाने  वाले  ब्याज  की  दरो में  कमी

 नहीं
 कर  दी  जाती ।  अच्छी  कम्पनियां  इस  समय  15  से  17  प्रतिशतਂ  ब्याज द  रही  है

 at

 कौन  एसा  उद्यमी  होगा  जो  इन  कम्पनियों में  धन  न  लगा कर  इसे  ग्रंशों में  लगायेगा |

 श्री  सी०  सुनकर  मध्यम  विधेयक का  उस  पहल से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इस  विधायक

 का  उद्देश्य  तो  सीमित-सा  है  ।  यह  ठीक  है  कि  माननीय  सदस्य ने  जो  सुझाव  दिया  है  उसका  भी

 अंशों  में  निवेश  पर अच्छा
 प्रभावਂ पड़  सकता  है  पर्वत  वह  एक  अलग  बात  है  |  ग्रंथो ंमें  धन

 लगान  को  बढावा  देन  के  लिये ही  तो  प्रश्ों  से  होने  वाली  3,000  रूपए तक  की  आय पर  कोई

 आय  कर  नहीं  लिया  जाता है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 कम्पनी  पर  अस्थायी  निर्धन  )  सं  शोधन  विधेयक  1974  को

 संशोधन  करने  वाल  विधायक  पर  विचार  कियाਂ  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  Motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खण्ड  वार  बिचार  आरम्भ  करतें  खण्ड  2  श्र  3  ।

 प्रश्न यह  है

 कि  खण्ड  और  3  विधायक  का  लग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  2  और  विधेयक a  जोड़  दिय  गय
 war काचा चदआ Clauses  2  and  e  added  to  the  Bill
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 Companies  (Temporary  Restrictions  Vaishaka  16,  1897  (Saka)
 on  dividends)  Amendment  Bill

 खण्ड  4  धारा  5  कहा  अन्त:स्थापन

 संशोधन  किया

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  19,--

 interest’  के  शब्दों  के  स्थान  पर

 with  interest  due  thereon  at  the  rate  of  eight  per  cent  per  annumਂ

 पर  ब्याज  सहित  प्रतिवर्ष  आठ
 प्रतिशत  की  दर  (1)

 प्रतिस्थापित  किय  ara  ।

 सी०

 चाहत  ozs उपाध्यक्ष  महोदय  pad  rool Ty  rn  Ce

 खण्ड  4  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बन  ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  4  संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  a  जोड़  दिया

 Clause  4,  as  amended,  was  added,  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 खण्ड  1,  अधिनियमन सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  1,  अधिनियम  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिय  गय *ਂ
 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री
 alo  सुब्रह्मण्यम  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  ी

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रुप  में  पारितਂ  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 ee  ee
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 6  1975  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  )  विधेयक

 संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  विधेयक

 GOVERNMENT  OF  UNION  TERRITORIES  (AMENDMENT)  BILL

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  श्री मन  मैं  प्रस्ताव करता  हुं  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  1963  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम

 1950  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1951  का  और  संशोधन  तथा
 पूर्वोत्तर  परिषदਂ

 अधिनियम  1971  का  भी  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ह

 सभा  ने  संविधान  सं  विधेयक  को  पारित  कर  के  अरूणाचल  प्रदेश  के  लिय

 एक  विधान  सभा  और मं  त्रि  परिषद  बनाने  के  प्रस्ताव  को  मान  लिया  है  |  अब  उस  विधेयक  ने

 रन नाम
 का  रूप

 ले
 लिया है  ।  विचाराधीन  विधेयक  का  उद्देश्य  वहां  के  प्रतिनिधियों  को

 दिन
 दन  के  प्रशासन  के  मामले  में  कुछ  और  शक्ति  प्रदान  करना है  ।

 श्री  बसंत  साठे  पीठासीन  हुए

 |
 Suri  Vasant  SATHE  in  the  Chair

 प्रस्थापना  age  कि  इस  समय  जो  प्रदेश  परिषद है  उसके  स्थान  पर  30  सदस्यों  का  एक  निर्वाचितਂ

 निकाय  स्थिति  किया  जाये  जेसा  कि  दमन  और  दीव  पांडिचेरी  और  मिज़ोरम  जैसे

 राज्य क्षेत्रों  में  इस  विधेयक  में  अरुणाचल  प्रदेश  के  दो  निर्वाचित  सदस्यों  को  लोक  सभा  में

 निधित्व  देन  का  भी  उपबन्ध  इस  समय  अरुणाचल  प्रदेश  का  एक  ही  नामनिर्देशन शितਂ  सदस्य

 चुंकि  अरुणाचल  प्रदेश  एक  अधिक  विस्तृत  क्षेत्र  (83,000  वग  है  ,  इसलिये  ag  आवश्यक
 समझा  गया है  कि  में  वहां  से  दो  निर्वाचित  सदस्य  हों  ।  राज्य  सभा  में  इस  समय  जो

 निर्देशित
 सदस्य है  वह  1978  में  अपनी  अवधि  समाप्त  होने  तक  बना  रहेगा  |  तत्पश्चात  राज्य

 सभा  के  लिये  सदस्य  का  निर्वाचन  भी  विधान  सभा  ही  क्रिया  करेगी  ।

 सीमा  की  सुरक्षा  के
 सम्बन्ध

 में  मिज़ोरम  की  तरह  अरूणाचल  प्रदेश  के
 प्रशासक

 को  विशष

 ज़िम्मेवारी  होगी  ।
 सीमांकन

 कार्य  प्रा  होने  के  पश्चात्‌  नाई
 विधान

 सभा  के  चुने  जाने  तक  वर्तमान

 प्रदेश  परिषद  उस  क्षेत्र  की  अस्थाई  विधान  सभा  के  रूप  में  कार्य  करती  रहेगी  ।

 एक  और  उपबन्ध  यह  हं  कि  इस  समय  एक  प्रशासक  और  उसका  सलाहकार  पूर्वोत्तर  प्रदेश

 परिषद  के  सदस्य  हैं  और  इस  विधेयक  के  पारितਂ  होने  के  प्रशासक  और  मथ्य  मंत्री

 करा  |

 चूकि  इस  विधे यक  में  कोई  विवादास्पद  बात  नहीं  इसलिये  आशा है  कि  सभा  इसका  अनु
 कर  देगी  जैसे  उसने  सं तीस वें  संविधान  स  शोधन  विधेयक  का

 अनुमोदन  किया  at  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 श्प्कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  1963,  लोक-प्रतिनिधित्व

 1950  तथा  लोक-प्रतिनिधित्व  1951  का  और  संशोधन  तथा
 पूर्वोत्तर  परिषद्‌

 1971  का  भी  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पै

 श्री  दशरथ  देव  :
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  कयोंकि

 अरूणाचल  प्रदेश
 के  लोग  बहुत  अधिक  समय  से  आन्दोलन  कर  रहे थे

 कि  वहां  पर  लोकप्रिय  सरकार  बने  ।  वास्तव

 में  लोकप्रिय  सरकार  की  व्यवस्था  तो  तभी  हो  जानी  थी  जब  राज्यों  का  भाषायी  आधार पर
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 Bill

 a

 दशरथ

 गठन  किया  गया था  ।  qed  चूंकि  इस  प्रदेश  के  लोगों  की  आवाज  में  इतना  अधिक  बल  नहीं  था

 कि  वे  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  युक्तियुक्त  मांग  मनवाने  के  लिये  राजी  कर  इसलिये  ऐसा
 करने  में  सरकार

 *
 28  वर्ष  लगा  दिये  ।  इसी  प्रकार  नागालैंड  और  मेघालय  के  लोगों  को  भी  अपना

 अलग  राज्य  बनवाने  के  लिये  बहुत  अधिक  संघर्ष  करना  पड़ा  था  ।  इससे  स्पष्ट है  कि  सरकार  वहां
 के  लोगों  विशेषकर  जनजाति के  लोगों  के  प्रति  उदासीन  रही  अब  जो  कुछ  किया  जा  रहा

 भी  अधूरा है  |

 सरकार  न  अरूणाचल  प्रंदेश  और  मिज़ोरम  के  लोगों  की  आकांक्षाओं  के  महत्व  को  समझा

 ही  नहीं  इन  दोनो  प्रदेशों  में  आन्दोलन  जारी है  कि  इन  प्रदेशों  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  जाये  ।

 यदि  हमने  उनकी  इंस  मांग  को  मान  लिया  तो  इससे  हमारी  एकता  और  अखण्डता  को  अधिक

 aa  मिलेगा  और  वहां  के  वातावरण  में  बहुत  सुधार  हो  ज्यादा  |

 अभी  गृह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सीमा  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  प्रशासक  की  विशेष  जिम्मेवारी  होगी  |

 इसका  अथ  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  निर्वाचित  मंत्रि  परिषद्‌  की  अपेक्षा  अधिकारियों  पर  अधिक

 विश्वास  मेरा  विश्वास  है  किं  निर्वाचित  मं  ज्ज्-परिषद्  इस  क्षेत्र  की  रक्षा  करन  के  लिये  हर  सम्भव

 प्रयत्न  करेगी  ।  इसलिये  य  @  जिम्मेवारी  प्रशासक  की
 बजाय  मंत्रि-परिषद  को  सौंपी  जानी

 चाहिये
 |

 सरकार  ने  अरूणाचल  प्रदेश  में  सड़कें  बनाई  यह  एक  अच्छी  बात है  ।  पर्त  इन  सड़कों

 का  प्रयोग  वहां  के  लोग  नहीं  कर  सकते  यह  एक  गलत  बात  है  ।  सुरक्षा  की  दृष्टि  से

 युक्त  कदम  उठाये  जाने  चाहिये  लेकिन  यह  नहीं  ठीक  है  कि  लोगों  को  इन  सड़कों  का  प्रयोग  बिल्कुल

 हो  न  करने  दिया  जाये  ।

 मेरे  विचार  में  अन्य  राज्यों  के  साथ  साथ  इन  प्रदेशों  को  भीਂ  अधिक  स्वायत्तता  के  अधिकार

 मिलन  चाहिये  ।  इस  प्रश्न  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 इन  शब्दों  के  मैं  माननीय  मंत्री  से  अ
 अनुरोध

 करता  हूं  कि  वह  इस  अधिनियम  को  तुरन्त

 क्रियान्वित  करें  ।

 Sbri  Ramavtar  Shastri  (Patna):  I  welcome  this  Bill.  We  are  also  happy
 that  there  will  now  be  an  elected  legislative  assembly  in  place  of  territorial  council
 and  the  territory  will  be  represented  in  Lok  Sabha  by  two  members.  It  is  a

 -tight  step  butthe  Government  should  grant  full  statehood  to  all  the  Union  terri-
 tories,

 Now  there  will  be  an  elected  legislative  assembly  and  a  Council  of  Ministers
 comprising  elected  representatives  of  the  people  in  Arunachal  Pradesh.  But  it  is
 not  proper  that  Government  is  placing  a  bureaucrat  on  the  top  of  these  elected
 bodies.  The  Council  of  Ministers  should  be  given  full  powers.

 The  constituencies  are  going  tobe  delimited.  While  doing  the  delimitation,  the
 principle  of  uniformity  and  geographical  compactness  should  be  followed.

 शी  दीनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  वर्तमान  विधेयक  केवल  37  वे  संविधान  संशोधन
 की  पूरक  कार्यवाही है  |  यह  स्वागतਂ  योग्य है

 ।
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 16  1897  )  संघ राज्य  क्षेत्र  शासन  )  विधेयक

 _

 यह  कहा  गयाहै  कि  लोगों  की  लोकतांत्रिक  आवश्यकताओं  की  पूति  बहुत  पहले  ही  हो  जगनी

 चाहिए  थी  ।  यह  ठीक  है  fs  हमारे  देश  में  सभी  क्षेत्रों  को  लोकतांत्रिक  अधिकार  प्राप्त  होने  चाहिए

 और  लोगों  की  लोकतांत्रिक  आवश्यकताओं  को  शीघ्रातिशीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिए  इस

 बात  से  कोई  भी  इन्कार  कर  सकता  f  पिछड़ी  तथा  falter  प्रकार  at  जनजातियों आदि

 से  बंटा  हुआ  यह  क्षेत्र  अभी  कुछ  समय  तक  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  के  सम्पूर्ण  संस्थानिक  परिवहन

 के  लिए  तैयार नहीं  है  ।

 इस  विधेयक  की  आलोचना  इसलिए  भी  की  गई  है  कि  इसमें  प्रशासन  को  अधिक  शक्तियां  प्रदान

 की  गई  हैं  ।  यह  ठीक  है  ,  Tea  यदि  इस  प्रकार  स्थिति  होती  बिना  प्रशासन  के  कोई  कार्य

 चलाया  जा  सकता  या  उस  क्षेत्र  में प्रशासन  गीत  वहाँ  के  लोगों  को सौंपा  जा  तो  हम  इसका

 भी  स्वागत  करते  |  पर्त  हम  कुछ  वास्तविकताओं  से  अपना  मुंह  नहीं  मोड़
 बिकता  तो  यह  है  कि  वहाँ  विद्यमान  पिछड़ेपन  तथा  विभिन्नता  ने  आज  तक  न  तो  परम्परागत  न  तत्त्व
 को  और  न  ही  कुछ  आधुनिक  योग्य  जनजातियों  के  नेतृत्वਂ  को  उस  क्षेत्र  में  सशस्त्र  राजनीतिक  शक्ति

 के  रूप  में  उभरने  दिया है  ।  वहाँ  विभिन्‍न  संस्कृतियों  तथा  eat  वाला  जीवन  बिताने  वाली  अनेक

 जनजातियां  उनको  आवश्यकताएं  तथा  आकांक्षाएं  भिन्न  भिन्न  हैं  ।  उनके  कुछ  आपसी  झगड़

 भी  हैं  ।  अरुणाचल  प्रदेश  असुरक्षित  प्रदेश  में  यदि  प्रशासक  को  कुछ  शक्तियां  न  दी  जाये  तो

 निश्चय  ही  वहाँ  इस  प्रकार  की  परिस्थितियां  उत्पन्न  हो  जाय  जहाँ  कि  स्वयं  अधिकारों  का  समय

 से  पहले  ही  हनन  हो  जाये  ।  हमें  यह  भी  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  अरुणाचल  प्रदेश  एक  कमजोर  क्षेत्र

 है  और  यदि  वहां  जनजातियों  तथा  उपजातियों  के  बीच  समानता  रखना  के  लिए  यदि  व्यक्ति  विशष

 को  शक्ति  प्रदान  न  की  जाये  ,  तो  हमारे  विरुद्ध  जो  शक्तियां  कार्यरत  हैं  वह  एक  विरोधी  दल  को

 दूसरे  विरोधी  दल  के  विरुद्ध  भड़काकर  हमारे  लोकतांत्रिक  संस्थानों  के  कार्यकरण  में  बाधा  डाल

 दे  और  हमारे  लिए  और  अधिक  परेशानियां  उत्पत्ति  कर  दें  ।

 यदि  हम  अरुणाचल  प्रदेश  को  शेष  देश  के  साथ  मिलाना  चाहते  तो  उसके  लिए  हम  सम्पूर्ण
 क्षेत्र  का  विकास  करने  की  आवश्यकता  है  और  उस  क्षेत्र  के  मूलभूत  ढांचे  की  की  जानी

 चाहिए  |  आज  भारत  सरकार  के  सामने  वास्तव  में  सबसे  बड़ा  कार्य  यह  हे  कि  वह  इस  क्षेत्र  के  लोगों
 को  देश  के  अन्य  लोगों  के  साथ  मिलाये  ।

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  यट  प्रश्न  उठाया  गया  है  किः  अरुणाचल  प्रदेश  को  पूर्ण  राज्य  का

 दर्जा  क्यों  नहीं  दिया  गया  है  ।  हम  ऐसा  करने  से  न  तो  हिचकिचाते  हैं  और  न  ही  यह  बात  है  कि  लोगों
 में  हमारा  विश्वास  नहीं  है  ।  यह  तो  लोगो  को  प्रगतिशील  ढंग  से  प्रशासन  के  साथ  सम्बद्ध  करने
 कट  प्रश्न है

 जिससे  कि  वह  प्रशासन  के  कार्यों  से  अवगत  हो  सके  ।  जैसा  कि  सभा  को  मालूम  है  कि
 वर्ष  1967  में  पंचायतਂ  राज  अधिनियम  लागू  किया  गया  था  और  वर्ष  1972  के  अन्त  में  प्रदेश
 कौंसिल  तथा  प्रशासन  को  पार्षदों  द्वारा  राय  दिये  जाने  की  व्यवस्था  लागू  को  गई  ।  इस  काल  के
 दौरान  हमें  ag  विश्वास  हो  गया  है  कि  ag  अपना  प्रशासन  सुचारू  रूप  से  चला  सक गे  ।  हमसे  यह

 अनुरोध
 किया  गया है

 कि  वहाँ  निर्वाचित  सभा  का  गठन  करना  राज्य  तथा  देश  दोनों  के  हो  हित

 में  होगा ।

 हमें  देखना
 यह  है

 कि  अब  या  कुछ  समय  पश्चात्‌  उसे  सम्पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  देना  है  ।
 रम  की  तरह  उपयुक्त  समय  पर  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया  जायेगा  |

 जहाँ  तक  राज्यपाल  की  विशेष  शक्तियों  का  सम्बन्ध  हूँ  उसके  बारे  में  भी  प्रश्न  इस  बात  का

 नहीं  है  कि  हमारा  लोगों  में  विश्वास  नहींहै  ।  इस  क्षेत्र  में  1,300  किलोमीटर  का  क्षेत्र
 ज्यीय  सीमा  का  है  और  देश  की  सुरक्षा  का  दायित्व  केन्द्रीय  सरकार  का है  ।  इसीलिए  प्रशासक  को

 कुछ  शक्तियां  तथा  दायित्व  प्रदान  करना  सीमा  सुरक्षा  की  दुष्टि  से  उपयुक्त  समझा  गया है  |
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 [Amendment]  Bill

 विधि

 के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी

 वहाँ  लगभग  20  बड़ी  जनजातियां हैं  तथा  70  के  करीब  छोटी  जनजातियां हैं  ।  उनमें  एकता

 लाना  अनिवार्य है  ताकि  उनकी  आपसी  गलतफहमियां  कम  हो  सके  और  वे  एक  कारगर  एकक  के

 रूप  में  काय  कर  सके  |

 जहाँ  तक  विकास  का  सम्बन्ध  अरूणाचल  प्रदेश  के  विकास  कार्यो  के  लिए  जिस  धनराशि  का

 आबंटन  किया
 गया

 है  उसमें  वृद्धि  की  जा  रही  है
 ।  इस  समय  पांचवीं  योजना  में  इस  कार्य  के  लिये

 चौथी  योजना
 से  तीन  गुना  अधिक  पूंजी  का  निवेश  किया  जा  रहा  है  हमें  यह  अच्छी  तरह  मालम

 है  कि  जहाँ  तक  इस  क्षेत्र  के  विकास .  का
 सम्बन्ध  उसके

 लिए  हमें  सहायता  देनी  पड़ेगी  और  हम

 उपयुक्त  समय  पर  आवश्यकतानुसार  उन्हें  सहायता  देंगे  |

 सभापति  महोदय :
 प्रशन  यह  है ं:

 संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  1963,  लोक  1950

 और  लोक  प्रतिनिधित्व  1951 का  और  संशोधन  करने  वाले  तथा

 उत्तरपूर्वी  परिषद  1971  का  भी  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  वार  विचार  करते  हैं  ।  इनमें  कोई  संशोधन  नहीं  है  । सभापति  महोदय

 प्रश् यह  है

 ग्रीक  खण्ड  2  से  15  विधेयक के  अंग  aq  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  15  विधेयक म  जोडे गय

 Clauses  2  to  जम  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  1  अधिनियमन  सुत्र  और  factors  का  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गय  ।

 Clause  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 थी  के० ब्रहम atta  रेड्डी
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ँ:

 विधेयक  पारित  क्या  जाये  ह

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.
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 6  1975  अखिल  भारतीय  सवाल  विधेयक

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  )  विधेयक

 ALL  INDIA  SERVICES  (AMENDMENT)  BILL

 प्रस्ताव  करता गह-काय  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  एफ०  एच०

 अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  fag-

 यक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  |

 इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  को  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  सदस्यों  के  सेवा  नियमों

 को  विनियमित  करने  की  शक्ति  प्रदान की  गई  है  ।  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  कि

 इस  प्रकार
 बनाये

 गये
 नियमों

 का  भावी  प्रभाव  क्या  होगा  और  न  ही  इसमें  यह  कहा  गया  था  कि

 इसके  अंतगर्त  बनाये  गये  नियमों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  किया  जा  सकेगा |  अत  यह  माना

 गया  कि  इस  प्रकार  नियमों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  के  अंतगर्त  ही  बताया  जा  सकता है  जिसकी
 कि

 कुछ  स्थितियों  में  आवश्यकता  हो  ।  इस  प्रकार  जब  कभी  भी  बहुत  अधिक  अनिवार्य  इन  में

 से  कुछ  नियमों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  संशोधित  किंया  गया  |
 फिर न ५  भी  केन्द्रीय  उत्पाद  और  नमक

 1944  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  न्यायवादी  द्वारा  इस  बारे में  व्यक्तਂ  दिये
 गये

 विचारों  को

 दृष्टिगत  रखते  हुए हमें  यह  राय  दी  गई  कि  अधीनस्थ  विधान  को  भूतलक्षी  प्रभाव
 स  लाग  करना

 तब  तक  ठीक  नहीं  होगा  कब  तक  कि  कानून  में  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लाग  करने  को  व्यवस्था  न  हो  ।

 नियमों  को  भ  तलाश  प्रभाव  से  संशोधन  करने  की  प्रथा  तव  स  समाप्त  कर  दी  गई  और  राज्य  सरकारों

 को  1971  में  इसके  अनुरूप  निर्देश  दे  दिये  गये  ।

 महान्यायवादी  द्वारा  दी  गई  राय  को  राज्य  सभा  की  अघीनस्थ  विधान  समितियों  द्वारा  स्वीकार

 भी  किया  गया  तथा  उनकी  पुष्टि  भी  गई  ।  अधीनस्थ  विधान  समिति  लोक  न

 यह  सुझाव
 दिया  कि  जहां  कहीं  भी  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  नियमों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लाग

 करना  वहां  स्पष्ट  रूप  से  यह  स्पष्टीकरण  दिया  जाना  चाहिए कि  इस  भूतलक्षी  सम्बन्धी  नियम  से

 व्यक्ति  विशेष  को  हानि  नहीं  होगी  ।

 तीसर ेबतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  का  निगम  किया  गया है  और

 ी परिणामस्वरूप  संबद्ध  नियमों
 में  भूतलक्षी  प्रभाव  से  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  हुई  है

 तीसरे व  तन  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करन  हेतु  अखिल  भारतीय  सेवाओं के
 रियों  के  पूरी  गीत  वेतनमानों  और

 wa  सेवानिवृत्ति  लाभ  आदि  के  बारे  में  पांच  अधिरचनाएं

 भूतलक्षी  प्रभाव से  जारी  की  गई  हमन  राज्य  सरकारों  तथा  विभिनन  अधिकारियों  के  साथ

 विचार  विमर्श  करके  इस  मामले  का  विस्तृत  अध्ययन  किया  गया  है  |  यह  अनुभव  किया  wat है  कि

 सरकार  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  संशोधन  करने  कि  शक्ति  प्राप्त  होती चाहिए  ।

 वर्तमान  विधेयक  का  उद्देश्य  अखिल  भारतीय
 सेवाओं

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  हैं  ताकि
 केन्द्र  सरकार  को  नियमों

 में  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  करने  को  शक्ति  प्राप्त  हो
 बशर्त  कि  इस  प्रकार

 भूतलक्षी
 प्रभाव  से  नियमों  में  परिवर्तन

 करने
 से  किसी  व्यक्ति  विशष  के  हितों

 पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  त  पड़े  ।  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लाग  किये  गये  नियमों  को  कानूनी  संरक्षण  प्रदान

 करने  के  लिए  भी  विधेयक में  व्यवस्था  कर  दी  गई  यह  विधेयक  सभा  में  विवार  करने
 योग्य  है  |
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 Former  Secretary  of  State  Service  Officers  May  6,  1975

 (Conditions  of  Service)  Amendment  Bill

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 सकी  अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  में  और  संशोधन  करन  वाले

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्ड  वार  विचार  आरम्भ  करेंगे  ।  विधेयक  में  कोई  संशोधन

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  .  2  और  विधेयक  का  अंग  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  और  विधेयक  म  जोड़  गय  |

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill

 सभापति  :  प्रश्न  यह  हैं

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  कां  नाम  विधेयक  की  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  गय  ।

 Clause  the  Enacting  Formula  andj  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  एफ०  मोहसिन  मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 विधेयक  पारित  किया  जायें  ।

 सभापति  महोदय

 विधायक  पारित  किया  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 मतलब  सेक्रटरी  आफ  स्टेट  सवा  अधिकारी  की  धन  विधेयक

 FORMER  SECRETARY  OF  STATE  SERVICE  OFFICERS  (CONDITIONS
 OF  SERVICE)  AMENDMENT  BILL

 गृह-कार्य

 मतलब  एफ०  एवं  मे  प्रस्ताव  करता  हु

 भूतपूर्व  सेक्रटरी  आफ  स्टेट  सेवा  अधिकारी  की  शर्ते  )  19
 में  ier  करने रने  वाले  विधेयक  राज्यसभा  द्वारा  पारित  रुप  विचार  किया
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 भूत पव  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  सेवा  अधिकारी 16  1897

 की
 संशोधन

 विधेयक

 मूल  अधिनियम  की  धारा  8  भूतपूर्व  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट  सेवा  अधिकारियों  के  स्टर्लिंग पेंशन

 लेने  के
 दावे

 को  ही  समाप्त  नहीं  करती  वरन्‌  उन  पर  कानूनी  दायित्व  भी  लगाती  है  कि  वे  पाउंड  की

 13h  रुपये  की  दर  से  अधिक  ली  गई  पेंशन  लौटा दें  ag उपबन्ध  कुछ  सेवानिवृत्त  ATSo  सी ०  एस०

 अधिकारियों  द्वारा  रुपय  के  अवमूल्यन  के  बाद  न्यायालयों  के  माध्यम  से  अधिक पेंशन  के  दावों  को

 रोकने
 की  दृष्टि  से  किया  गया  था  ।  परन्तु  सिविल  सर्विस  विनियमों  के  अधीन  कुछ  अधिकारी  अधिक

 पेशन  पाने  के  अधिकारी  थे  ।  मूल  अधिनियम  की  धारा  8  के  भूतलक्षी  प्रभावਂ a  कारण  उत

 कारियों  को  न  केवल  भविष्य  के  लिए  बहुत  सी  पेंशन  राशि  से  वंचित  होना  पड़ा  बैंक  उन्हें  पहले

 मिली
 ge

 अनेक  वर्षों  की  पेंशन  राशि  को  वापस  देना  पड़ा  ।  इन  9  अधिकारियों  कीਂ  औसत  आयु
 84  वर्ष  इनके  मामले  पर

 सहानृभूतिपवक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  कुछ  सेवनिवत्त

 जो  विदेशी  1972
 से  पहले

 से
 विदेश  में  रहे  रहे  हैं

 ।
 इनमें  से  तीन

 कारी  लन्दन  में  भारत  के  उच्चा युवक  के  कार्यालय  से  स्टर्लिंग में  अपनी पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  शेष

 किसी न  किसी  कारण  से  अपनी  gare  स्टर्लिंग
 नहीं

 ले
 रहे  थे

 थे  पर  वे
 स्वाधीनता

 मिलने  के  बाद

 सेवा
 में  धारां  8  के  कारण  अधिकारियों  के  ये  दोनों  वर्ग  स्टर्लिंग  में  पेशन  नही ंले  सकते  !  इन

 कुछेक  व्यक्तियों  की  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  यह  आवश्यक है  कि  मूल  अधिनियम  की  धारा

 8  का  संशोधन  किया  जाय  ॥

 तीसरे  बतन  आयोग  की  सिफारिश  पर  सरकार  ने
 निवृत्ति

 की  तिथि  और  लाभों  आदि

 के  बारे  में  नियमों  को  सभी  पेंशनों  के  वर्गों
 के  लिए

 उदार  बना  दिया Q  परन्तु  मूल  अधिनियम
 के

 उपबन्धों  के  कारण  भूतपूर्व  सेक्रटरी  ATH  स्टेट  सेवा
 अधिकारियों

 को  यह  लाभ  देना  सम्भव  नहीं

 है  ।  ag  आवश्यक  है  कि  भूतपूर्व  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट
 सेवा अ

 mba} “IQ NET ifaatirat  को  उदार  उपबन्धों

 का  लाभ  देने  के  लिए  मूल  अ
 विनियम

 का  संशोधनਂ  किया  जाये  |  विधेयक  में  आवश्यक  आनुषंगिक
 उपबन्ध  शामिल  किये  गय  हैँ  ।

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 लभ तपु र्व
 सेक्रेटरी  आफ  टेस्ट  सेवा  अधिकारी  की

 1972  में
 संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभ  द्वारा  पारित  रूप  विचार

 किया  जाये  द्र

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्ड वार  विचार  करेंगे  |  प्रशन  यह  है

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  स  जोड़  गय  ।

 Clauses  2and!  3were  added  to  the  Bill

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जिसे  गय  ष

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  ६०  the  Bill.

 श्री  एफ०  एस०  मोहसिन  :  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  feat  जायें  ।
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 Untouchability  (Offence)  Amendment  Vaisakha  6,  1897  (Saka)

 and  Miscellaneous.
 Provision  Bill,

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 अपृ्द॑यतां ध  )
 संशोधन  atorT  प्रकीर्ण  उपबंध  विधेयक

 UNTOUCHABILITY  (OFFENCES)  AMENDMENT  AND  MISCEL)  LANEOUS

 ROVISION  BILL

 *गुह-काय  कामिक
 और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  और  संसद्‌  काय त्र विभाग  म  राज्य

 मंत्री  oc (att  ऑम म  :  में  प्रस्ताव  करता  हुं :

 सकी  अस्पृश्यता  1955  में  संशोधन  करने  वाले  और  लोक

 प्रतिनिधित्व  1951  में  और
 करने

 वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  2.0

 इस  विधेयक  में  पहले  के
 अधिनियम  की  तुलना  में

 अस्पृश्यता
 के  अपराध  के  लिए  अधिक  कड़

 दण्ड  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह  उ उपबन्ध  थी
 किया

 गया  है  कि  ऐसे  अपराधों  पर  आपसी  समझौते

 की  व्यवस्था  नहीं  की  जानी
 चा

 हिए  ।  अस्पृश्यता  के के  अपराधी  को  केन्द्रीय  या  राज्य  विधान  मण्डल

 विधेयक के
 क्षेत्र  को  बढ़ाकर

 उसमें  यह
 व्यवस्था

 के  चुनाव  के  लिए  अयोग्य  बना दिया  जाना  चाहिएं
 भी

 कौ  गई  है  कि  निजी  मं  दिरों  जोकि  सार्वजनिक  रूप  से  पूजा  कें  स्थानों  की  तरह  उपयोग  में  लाय

 दार्शनिक  या  धार्मिक
 कारणों

 से जाते  पर  भी  यह  कानून  लागू  होगो  ।

 श्याम  को  उचित  ठहरना  भी  जक  अपराध  भाना  जायेंगी  |

 यह
 विधेयक

 एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  था  उसने  अनेक  संशोधन  करके
 इसका

 क्षत्र

 बढ़ा
 है

 ताकि  इलके  उपबन्ध  अधिक  प्रभावी
 बन

 सकें  ।  संयुक्त  समिति  ने
 सुझाव

 दिया  है  कि

 यदि  किसी  क्षेत्र  के  लोग  अस्पृश्यता  पर  अमल  करते है  या  उसे  बढ़ावा देते  तो  वहाँ  के  लोगों  पर

 सामुहिक  जुर्माना  लगाया  जाना  चाहिए  ।  अपराध  से  पीड़ित  होने  वाले  या  अन्य  निर्दोष  व्यक्तियों

 को  एसे  साम  डक  जुर्माने  से  छट  मिलेगी  |

 संयुक्त  समिति  ने  aaa  दिया  है  कि  अस्पृश्यता  सम्बन्धी  उन  अपराधों के  बार  में  संक्षिप्त

 दमा  होना  चाहिए  जिनमें  कारावास  की  अवधि  3
 महीने

 से  अनधिक  होगी  ।  विधेयक  में  उपबन्ध

 फेंकी
 अस्पृश्यता के  कारण  किसी  को

 झाड़
 सफाई  जानवरों के  शव  उठाने  जैसे  कार्यों

 के  लिए  बाध्य  करना  अपराध  होगा  |

 संयुक्त  समिति ने  यह  भो  दिया  है  कि  एक  विशेष  उपलब्ध  द्वारा  यह  व्यवस्था  की  गाये

 कि  अस्पृश्यता  के  समाप्त  होने  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  उसका  लाभ  मिलेगा  ।  इन  उपायों  में

 कानूनी  सहायता  इस  अधिनियम  के  अधीन  किं  जाने  वाले  मुकदमों  और  एहतियात  आद  के  लिए

 विशेष  अधिकारी  नियुक्त  करना  और  अदालतें  बनाना
 शा

 मिल  है  केन्द्रीय  सरकार  प्रत्येक  वर्ष

 सके  द्वारा  तथा  राज्य  सरकारों  दारा  इस  कनून
 के  aearTa  किये  गय  उपायों  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट

 स  के  समक्ष  रखेंगी  ।

 संयुक्त  समिति  ने
 सुझाव

 दिया  है  कि  अस्पृश्यता  अपराधों  की  जांच  और
 अनुसूचित

 जातियों

 के  लिए  आरक्षित  पदों  के  भरने
 सम्बन्धी

 आदेश  के  प्रति  उपेक्षा  को  भी  अपराध  माना  जाये  ।  हमारे
 विचार  में  इन  उपबन्धों  को  कायें  रूप  देने  में  गन्नौर व्यावहारिक  और  कानूनी  कठिनाइयां  होंगी  |
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 तथा  प्रकीर्ण  उपबंध  विधेयक
 ना

 संयुक्त  समिति  की  इस  सिफारिश  को  मान  लिया  गया  है  कि  अस्पृश्यता  अपराधों
 की  जांच

 करने
 वाले

 अधिकारियों  की  जानबूझकर  की  गई  को
 ही

 अपराध  माना  जाये  और  सरकार

 की  ga  अनुमति  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  मुकदमे  चलाये  जायें  ।

 हमारी  सभ्यता  और  संस्कृति  पर  अस्पृश्यता  एक  कलंक  है  |  विधेयक  के  उपबन्ध  इस  बुराई

 को  समाप्त  करने  में  काफी  सहायक  होंगे  |  मुख्य  बात  उन्हें  ठीक  तरह  से
 लागू

 करना  है  ।

 निधम  के
 उपबन्धों

 को  ठीक  तरह  से  लागू  करने  के  लिए  वर्तमान  मशीनरी को  और  सुदृढ़  करना

 aga  महत्वपूर्ण
 el  केवल  कानून  द्वारा  बुराई  को  समाप्त  नहीं  किया ज  सकता  ।  इसके  लिए  प्रत्येक

 नागरिक  को  प्रयास  करना  होगा  ।

 अत  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 अस्पृश्यता  1963  मैं  संशोधन WaT  करने  वाले  और  लोक

 प्रतिनिधित्व  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  dara  समिति
 पी

 दारा  प्रतिवेदित  wa  विचार  क्या  जाये  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  अस्पृश्यता  संगों धन  ओर  THTT  उप

 बन्ध  1972  जिसे  अस्पृश्यता  (a were) )
 1955  में  संशोधन  करने  की

 लिए  लाया  गया  है  एक  अधूरा  विधेयक  हैਂ  ।  इसे  अच्छी  प्रकार  से  विचार  करने  के  बाद  नहीं  लया

 गया  आपको
 पता

 ही  है  कि
 आजादी  के  27  वर्षों

 के
 बाद  भी

 अनुसूचित
 जा  अनुसूचित

 जनता तियों  तथ ह  को  मानव  अधिकारों  से  वं  चितਂ  गया है  ।  हमारे  संविधान  में  समानਂ

 मानत
 अधिकार  दिए  गए  है  परन्तु

 अनुसूचित
 जातियों  तथ  जनजातियों  ऑर  अन्य  दलित  वर्गों  के

 लोगों  को  सेवा  निक
 अधिकारों  र

 वंचित  प्स्ख  गया  |
 इस

 संशाधन  विधेयक  से  भी  उन्हें  समान
 सामाजिक

 अधिकार
 न  हीं मिलेंगे  तय  उनका  शोषण  होता हू ंी  रहेगा  |  इसलि  wy  कहता  पड़ता

 ef
 कि  यह  विधेयक  विना

 विचर
 किए

 लाया
 गया

 है
 ।  1955  का  मूल  अधिनियम  तथा  संयुक्त

 समिति  का  बहुमत  प्रतिवेदन  शब्द  की  परिम/ष/  करन ेमें  असफल  रहे  हैं
 ।  मानवीय

 मंत्री  ay
 ऑफ

 मेहता
 ने  भो  विधेयक  को  पुर:स्यापित  करने  के  समय

 दिए
 गए  अपने  भाषण  में

 श्याम  शब्द  की  परिभाषा  ठीक  तरह  से  नहीं  की  ।  इस  शब्द  की  कहीं  भी  ठीक  तरह  से

 नहीं  की  गई  जब  तक  इस  शब्द  की  परिभाषा  ठीक तरह  से  नहीं  कर  दी  जाती  तब  तक  इत  कानून

 के  अंतगर्त  होने  वाले  अपराधों  के  लिए  दण्ड  देना  सम्भव  नहीं  है  1  आशा है  कि  माननीय  मंत्री  इस

 शब्द  की  सही  परिभाषा  सभा  के  समक्ष  अवश्य  रखा  |

 कांग्रस  पार्टी  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  यह  दावा  करते हैं  क  हमारा  देश  विश्व  में  सब  से

 लोकतंत्र है
 ।  परतु वस्तुस्थिति  तो  यह  है  हमारे  देश के  जा अघिकांश  - लोग  सामाजिक  ओर

 तंत्रीय  अधिकारों  से  वं  चित  अतः  जब  इन  सब  परिश्रमी  लोगों  जो  अपने  खून  पसीने
 को

 कमाई से  देश  के
 लिए

 धन  पदा  कर  रहे  इन  अधिकारों से  वं  चितਂ  रखा  जाता
 ह

 तो  उन्हें
 भ

 स्त क्रो  सब  से  बड़ा  लोकतंत्र  कहने  का  क्या  अधिकार  है  ।  as  तो  हमारे  लिए  एक  wa  की  बात  है

 भा
 f=  दी  रूपान्तर  । अगला  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी

 अनुवाद  का  संक्षिप्त  ।  टर

 *Summarised  Translated  Version  based  on  English  Translation  of  the  Speech
 delivered in  Bengali.
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 कृष्ण  az  हाज़िर

 हमारे  समाज  में  जो  सामंतवाद  ओर  पूंजीवाद  पर  आधारित  है  आतंक  का  ऐसा  वातावरण

 पैदा  feat  गया  है  कि  वे  लोग  जब  के  साथ  ज्यादतियां  कीਂ  जाती  है  तब  भी  पुलिस  को  रपट  लिखाने

 नहीं  जाते  ।  सामन्तवादी  जमींदार  लोग  और  मिलों  के  मालिक  तथा  बड़ी  बड़ी  निर्माण  कम्पनियों

 के  मालिक  उनको  भयभीत  कर  देते  ह  |  सरकार  उनकी  रक्षा  करने  में  असफल  रही  है  ।  इस  प्रकार

 के  भयावह  वातावरण  को  समाप्त  करना  सब  से  पहली  बात  है  जिससे  कि  दलित  वर्ग  बिना  किसी

 भय  के  अत्याचार  के  विरुद्ध  शिकायत  कर  सके  |  जो  इने  गिने  लोग  इन  अत्याचारों  के  विरुद्ध

 यत  करने  का  साहस  करते  भी  हूँ  तो  उनकी
 शिकायतों

 को  ठीक  तरह  से  दर्ज  नहीं  किया  जाता  है  और

 नहीं  अपराध  करने  वालों  को  दण्ड  दिया  जाता है  ।  हमारे  लिए  ag  कितनी  शर्म  की  बात  है  |

 नल
 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूची  ह  BTM  ी  ति  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  से  यह  बात  सिद्ध  हों  जाती

 है  कि  स्वाधीनता  के  27  वर्ष  पश्चात्‌  भी  अस्पृश्यता  की  समस्या  का  हल  निकाला  नहीं  जा  सका है  |

 इस  बारे  में  हमारे  समाज  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  अस्पृश्यता  अनुमान  की  दिशा  में  कोई

 प्रगति  नहीं  हुई  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  पंजाब  में  1969

 और  जून  1972  के  बीच  अस्पृश्यता  अपराध  अधिनियम  के  अंतगर्त  15  मामले  दर्ज  किए  गए  थे

 परन्तु  केवल  दो  मामलों  में  अपराधियों  को  दोषसिद्ध  किया  गया  ।  as  बहुत  असंतोषजनक  स्थिति

 महात्मा  गांधी  इनਂ  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  अपने  सारे  जीवनकाल  में  संघर्ष  करते  रहे  ।  उन्होंने

 इस  बात  के  लिए  भी  प्रयास  किया  कि  उन्हें  सवाल  हिन्दुओं  के  साथ  मन्दिरों  तथा  पूजा स्थानों  में  जाने

 के  लिए  मना  न  किया  जाए  ।  परन्तु  कांग्रेस  दल  जो  महात्मा  गांधी  के  आदर्शों  का  अनुसरण  करने

 का  दावा  करता  है  इस  उद्देश्य  को  पुरा  नहीं  कर  सका  है  |  यह  बड़े  दुख  की  बात  हैं  कि  जिन  मन्दिरो

 का  प्रबन्ध  सरकार  के  हाथ  में  है  उनमें  भी  अस्पृश्यता  चल  रही  मे
 निवेदन  करूंगा  कि  मंत्री

 दय  इस  बारे  में  रौशनी  sta
 ।

 इस  बात  का  तो  सब  को  पता  ही  है  कि  उत्तर  alter  तमिल  ars  तथा

 किनेटिक  आदि  राज्यों  में  खुल्लमखुल्ला  तथा  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  पर  अत्याचार  हो

 weet  बांदा  जिले  में  विशेष  रूप  से  अत्याचार  हो  रहे  है  ।  उनकी  औरतों  को  भी  नहीं  बड़ा  जाता

 कुछ  fea  पूर्वे  एक  घटना  के  बारे  में  इस  सदन  में  चर्चा  हुई  थी  जिसमें  एक  सौ  से  अधिक  हरिजन

 मारे गए  थे  तो  हरिजनों  के  सम्पूर्ण  गांव  को  जला  कर  राख  कर  दिया  गया  था  ।  मंत्री  महोदय

 क  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  में  हुई  एंक  घटना  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता हूं  और  चाहता  हूं  कि

 कार  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  से  पूछताछ  करे  तथा  इसी  सत्र  में  सभा  को  जानकारी  दे  ।  यहां  घटना

 9  1975  को
 बंद  वान  जिले  के  फतेवड़ झ  गांव  में  हुई  थी  ।  इसमें  सवर्ण  जाति  के  कुछ  लोगों

 ने  चार  हरिजनों  का  जबरदस्ती  अपहरण  किया  था  ।  तब  उनको  एक  कमरें  में  बन्द  कर  दिया  गया

 तथा  उनकों  बेरहमी  से  मारापीटा  गया  |  इस  के  परिणामस्वरूप  रघु  जिसकी  आयु  45  वर्ष  थी

 और  शुक्ला  जिसकी  आयु  30  ag  को  मृत्यु  हो  गई  |  दूसरे  दो  मुंसी  मण्डल  ओर

 मनाया  कर्मा कर  को  गम्भीर  चोटें  आई  तथा  उन्हें  अस्पताल  में  भर्ती  किया  गया  ।  शिकायत  मिलने

 के  बावजूद  भी  पुलिस  ने  उन  लोगों  को  कोई  सुरक्षा  नहीं  दी  ।  मं  ने  स्वयं  बदं वान  के  पुलिस
 तक  को  टेलीफोन  किया  परन्तु  उसने  कोई  परवाह  नहीं  की  ।  म  चाहता  हैं  कि  गृह  मंत्री  महोदय
 पता  लगाए  कि  इन  लोगों  को  सुरक्ष  क्यों  नहीं  दी  गई  ।  यह  बड़ी  खेद  की  ata  है  कि  वास्तविक

 अपराधी  अभी  भी  लापता  है  श्हीद  उन्हें  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  है  |  सरकार  इत  मामले  की  राज्य

 सरकार  द्वारा  पूछताछ  करके  सभा  को  इसकी  सुचना  दे  |

 कुछ  समय  पूर्व  alo  पी०  आई०  के  महासचिव  श्री  पी०  सुरैया  ने  प्रवान  मंत्री  को

 एक  ज्ञापन  भेजा  थ  जिसमें  उन्होंन  आस्क  प्रदेश  के  हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  बड़े  जमौदारों
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 16  1897  )  अस्पृश्यता  संशोधन

 तथा  प्रवीण  उपबंध  विधेयक

 और  पुलिस  के  अत्याचारों  के  सैकड़ो  मामले  लिख  कर  भेजे  थे  ।  परन्तु  इसके  बावजूद  इन  लोगों

 कौ
 कोई  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।  इसकी  बजाय  एसी  घटनाओं  की  संख्या  पहले  से  बढ़  गई

 ह्  |

 यों  और  जनजातियों  के  लोगों  को  दो  प्रकार  के  अत्याचारों  का  सामना  करन
 अनुसूचित

 पड़ता  है  ।  एक  ओर  तो  उनके  साथ  समाज  दारा  अन्याय  किया  जाता  है  तथा  दूसरी  ओर  उनके

 साथ  राजनीतिक  अन्याय  हो  रहा  इन  लोगों  को  उचित  न्याय  देना  तब  तक  सम्भव
 नहीं

 होंगा

 जब  तक  समाजिक  आर्थिक  ढांचे  में  बुनियादी  परिवर्तन  नहीं  किया  जाता  ।  इन  लोंगों  के  सा
 थि

 न्याय  केवल  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करके  ही  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  इसके  लिए  हमें  सम्पूर्ण

 भूमि  सम्बन्धी  सुधारों  को  अविलम्ब  लागू  करना  होगा  ।

 भूमि  उसी  की  होनीਂ  चाहिए
 जो  वास्तव  में

 उस
 की  काश्त

 करता  जो  स्वयं
 काश्त  नहीं

 करते हों  उनको  भूमि  रखने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  से  अनुसूची नत
 चत  जा ति  तथा

 जाति  क को  श्रमिक  वर्गों  के  साथ  तब  तक  न्याय  न हों  हो  सकता  जब  तक  सभी  एकाधिकार  उद्योगों

 तथा  विदेशी  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  कर  दिया जाता  ।

 टका

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र
 PAPER  LAID  ON  THE  TABLE

 वर्ष  1975-76  के  fag  अनुदानों  को  बिस्तर  मांग

 सभापति  महोदय  :  अब  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  वह  1975-76  के  लिए  नागालैण्ड

 ale  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें  सभा  पटल  पर  रखेंगी  |

 तुम  वह  1975- वित्त  मंत्रालय  मे  उप  मंत्री  सीला
 : :  आपकी  अनु

 76  के
 पय

 लिए  न
 नागालैण्ड  सरकार  की  अनुदानों  विस्तृत  मांगें  सभा  पटल  पर  रखती हुं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संप्रत्यय  एल०  ठी
 ०  9629/75]

 et  ee

 अस्पृश्यता  संशोधन  तथा  प्रवीण  उपबन्ध  विधेयक--जारी

 U  NTOUCHABILITY  OFFENCES  AMENDMENT  AND  MISCELLANEOUS
 PROVISINOS

 Shri  Sadhu  Ram  (Phillour)  Mr  Chairman,  Sir,  the
 untouchability

 (offen  ces)  Amendment  and  Miscellaneous  Provisions  Billis  there  before  the  House

 for  consideration.  Untouchability  is  an  old  stigma  in  our  country  which  could  not
 be  removed  till  today.

 श्री  दीनेश  चन्द्र  गोस्वामी  पीठासीन  हुए  ।
 Suri  DrensH  CHANDRA  GOSWAML  in  the  Chair

 |  _

 I  fail  to  understand  why  there  was  division  of  society  on.  the  basis  of  caste

 There  should  not  be  any  difference  between  one  man  and  another,  because  the  soul

 of  all  of  usis  the  same.  In  spite  of  so  many  Acts  untouchability  could  not  be  re-

 moved  from  our  country.  Despite  the  Untouchability  Offence  Act  1955,  Harijans.
 are  subjected  to  atrocities  and  there  has  been  no  improvement  in  the  plight  o
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 Untouchability  (Offences)  Amendment  Vaisakha  16,  1897  (Saka)
 and  Miscellaneous  Provision  Bill

 me.

 [Shri  Sadhu  Ram]

 Harijans  during  the  last  27  years.  The  State  Governments  are  not  taking  stric!
 action  under  this  Act.  Governmentshould  take  strict  measures  to  abolish  untoucha™

 bility.  If  State  Governments  fail  to  pay  adequate  attention  to  this  problem  the  Chie
 Ministers  should  be  admonished.  It  is  unfortunate  that  the  Parliament  could  not
 find  time  to  discuss  the  various  reports  of  scheduled  caste  commissioner  which  were

 pending  for  a  pret‘y  long  time.  Provision  should  be  made  thatthe  Home  Minister  of

 every  state  should  bea  member  of  scheduled  caste  and  fifty  percent  recruitment  of
 Polic2  should  be  made.  from  scheduled  castes.  communities.  They  should  also  be

 provided  other  facilities  only  then  the  stigma  of  untouchability  can  be  removed  from
 our  country.  Unimportant  things  are  discussed  in  the  Parliament  but  time  for
 discussion  is  not  given  even  when  actrocitiesare  perpetuated  on  Harijans.  Govern-
 ment  and  voluntary  organisations  can  join  together  to  remove  untouchability.

 atrocities Twenty  twocrore  Harijans  and  scheduled  castes  cannot.tolerate  these
 any  more.  The  cases  which  are  sent  to  courts  under  untouchability  offences  Act
 do  not  get  justice  in  the  courts.

 All  those  shastras  in  which  it  has  been  pleaded  that  untouchability  should  be  obser-

 ved,  should  either  be  banned  or  burnt  andsuch  persons  who  practise  untouchability
 should  bs  severely  punished.  In  every  state,  the  Home  Minister  shou'd  belong  toa

 Scheduled  caste.  Unless  these  provisions  are  made,  we  will  not  be  able  to  eradicate

 untouchability  and  thus  these  down  trodden  people  will  not  be  able  to  get  justice,

 The  people  belonging  to  these  casteshave  been  supporting  the  Congress  through
 thick  and  thin,  dyring  the  last  25  years  or  so.  But  our  Government  has  not  so  far
 taken  any  concrete  step  to  ameliorate  their  condition.  Ihave  been  repeatedly
 demanding  that  the  Government  shou'd  setup  a  separate  Ministry  to  redress  their

 grievances  and  to  ameliorate  their  condition.  Unless  it  is  done,  untouchability  can-
 not  be  eradicated.  A  cell  should  be  set  up  in  Home  Ministry  under  a  senior  Police
 Officer  in  each  state  as  well  as  at  the  centre  which  should  undertake  on  the  spot
 enquiry  into  each  case  of  atrocities  against  Scheduled  Caste  people.  These  cells

 should  fight  their  cases  and  bear  the  expenses  likely  to  ‘be  incurred  in  each  case
 them  selves  as  poor  Harijans  have  no  money  to  institute  casesin  the  courts.  As  tribu-
 na:  or  a  special  judge  should  be  appointed:  in  each  state  to  make  on  the  pot  en-

 quiry  into  the  cases  of  scheduled  caste  people.  Government  should  take  most  strict
 action  against  those  who  are  found  guilty  of  atrocious  bchaviour  with  scheduled  caste

 people.

 Shri.  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur) :  The  plight  of  Harijans  in  Eastern  Uttar
 Pradesh  particularly  in  Ghazipur,  Ballia,  Azamgarh  and  Jaunpur  districts  is  in-
 describable.  Incidents  like  the  one  thatlook  place  in  Ghazipur  have  become  the  order
 ofthe  day  in  the  entire  country.  There  are  areas  where  Harijans  ane  treated  as
 slaves  and  they  are  kept  as  pledge  in  mortgage  they  are  subjected  to  forced  labour.
 Government  has  failed  to  give  them  protection  as  envisaged  in  the  constitution.
 According  to  the  provisions  of  the  Constitution,  it  is  the  Central  Government  which  is
 primarily  responsible  to  solve  this  problem  and  assuch  government  should  take  up
 this  problems  earnestly  and  issue  directives  to  state  Governments  to  take  steps  to
 tackle  this  problem  urgently.

 रता सभापति  महोदय  :  आप  अपना  दे  दि  दि  कल  जारी  रख  सकते  अब  हम  आधे  घंटे  की

 चर्चा  करेंगे  |

 ee अनन्य
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 9  1975  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीशों  कीਂ  नियुक्ति

 आधे  घण्टे  की  चर्चा
 Half  an  Hour  (Discussion)

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 प्रो०  मघ  दंडवते  :  जब  उच्चतम  न्यायालय  के  तीनਂ  वरिष्ठ  न्यायाधीशों  की

 वरिष्ठता  की  अवहेलन  कर  के  श्री  To  एन०  राय  को  भारत  का  मुख्य  न्यायाधिपति  नियुक्त  किया

 गया  तब  श्री  जयप्रक  श  नारायण  ने  एक  वक्तव्य  दिया  था  और  उन्होंने  एक  area  सुझाव  दिया

 इस  के  साथ  साथ  उन्होंने  अपने  एक  पत्र  दिनांक  9  1973  में  प्रधान  मंत्री  से  भी  अपील

 की  थी  कि  ag  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करें  कि  संसद  में  सभी  दलो  के  प्रतिनिधियों  वाली  एक
 दीय  समिति  नियुक्त  की  जाये  जो  प्रमुख  वकीलों  के  संघों  तथा  देश  में  अन्य  विशिष्ट

 व्यक्तियों  और  विशेषज्ञों  के  साथ  सलाह  करके  संसद्‌  से  सिफारिश  कर  सके  कि  मुख्य  न्यायाधिपति

 तथा  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  क्या  क्या

 मागंदर्शी  उपाय  और  किये  जायें  और  कौन  सी  कसौटी  अपनाई  जाये  ।  इसी  सूझाव  को  लेकर  मेने

 18  1975  को  अतारांकित  प्रशन  संख्या  165
 में  पूछा  था  कि  सरकार  की  इस  सुझाव

 के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  इस  प्रश्न  का  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  उससे  मुझे  बड़ा
 आश्चर्य  हुआ  |  उसमें  कहा  गया  था  कि  न्यायाधिपति  तथा  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में

 जो  प्रथा  इस
 सं  मय  वह  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुकूल  है  और  वह  संतोषजनक  ढंग  से  चल  रही

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बताना  चाहता हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  की  जब  1950  में  स्थापना

 की  गई  उस  समय  से  लेकर  अब  तक  मुख्य  न्यायाधिपति यों  की  प्रथम  12  नियुक्तियां
 उठता  के  आधार  पर  की  गई हैं  |  परन्तु  श्री  ए०  एन'०  राय  की  नियुक्ति  के  समय  इस  प्रथा  का  पालन

 नहीं  किया  गयो  है  ।

 एक  संघीय  ढांचे  जहां  साम्प्रदायिक  और  भाषायी  संघ  हो  और

 Bird नक  ट्र नैतिक  प्रभाव  डाले  जाते  मेरे  विचार  वरिष्ठता  का  fe  एक  अच्छा  सिद्धान्त

 है  और  इसका  पालन  किया  जाना  चाहिये  |  सरकार  ने  इस  सिद्धान्त  को  विधि  आयोग  की  इस

 सिफारिश  के  अन्तर्गत  तोड़ा  जिस  में  कहां  गया  है  किः  मुख्य  न्यायाधिपति  के  उत्तराधिकारी  की

 नियुक्ति  केवल  वरिष्ठता  के  आधार  पर  हो  नहीं  होनी  चाहिये  ।  परन्तु  किसी  उपयुक्त  व्यक्ति  की

 नियुक्ति  के  लिये  कोई  स्वस्थ्य  प्रथा  का  थी  पालनਂ  किया  जाना  चाहिये  ।  प्रतिवेदनਂ  में  यहਂ  भी

 रिश  थी  कि  यदि  कोई  वरिष्ठतम  न्यायाधीश  सभी  अपेक्षाओं  को  पुरा  करता  तो  उसे

 पति  के  रूप  में  नियुक्तਂ  किया  जा  इस  में  सब  से  प्रथम  आपत्तिजनक  बात  यह  है  कि  यह

 वेदन  गत  15  वर्षों  से  उपेक्षित  पड़ा  रहां  और  दूसरा  सरकार  ने  एसीਂ  कोई  घोषणा  नहीं  की  कि  अब

 वरिष्ठता  की  प्रथा  का  पालन  नहीं  किया  जाय  गा  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  केवल  वरिष्ठता  को  ही  आधार

 नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  जब  तक  कोई  अन्य  ढंग  नहीं  निकाल  लिया  जाता  तब  तक  तो

 वरिष्ठता  का  ही  सिद्धान्त  ठीक  था  ।  यदि  सरकार  ने  लोगों  को  वरिष्ठता  के  सिद्धान्त  की  अवहेलना
 करने  की  नीति  के  बारे  विश्वास  में  लेਂ  लिया  तो  वरिष्ठता  को  सिद्धान्त  को  भंग  करने  की  ्
 की  कार्यवाही  किसी  को  इतनी  +  खलती  |

 मैं  माननीय  मंत्री  का  एक  वरिष्ठ  श्री  सिर वाई  के  ग्रन्थ

 ला  आफ  इण्डिया  की  दिलाता हूं  जिसमें  उन्होंने  वरिष्ठता  के  सिद्धान्त  का  समर्थन  किया है
 कयोंकि  यदि  इस  सिद्धान्त  को  रह  कर  दिया  तो  ऐसा  हो  सकता है  कि  नियुक्तियों  में  किसी

 प्रकार  का  पक्षपात  बरता  जाने  लगेगा  और  इससे  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  में  कमी  आ  जायेगी  |
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 May  6,  1975 Appointment  of  Judges  of

 Supreme  Court  and  Highcourts

 [STo  मधु  दंडवत े|

 मैं  इत  सम्बन्ध  में  कुछ  उदाहरण  पेश  करना  चाहता  हूं  ।  जब  श्री  To  एन ०  राय  को

 पति  बनाया  गया  तब  कुछ  क्षेत्रों  में  यह  सन्देह  उत्पन्न  हो  गया  कि  शायद  न्याय  छिपती  हेगड़े  का  दावा

 इसलिये  नहीं  माना  गया  क्योंकि  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  के  विरुद्ध  दायर  की  गई  चुनाव  याचिका  के

 सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  के  लिए  कुछ  अप्रिय  टिप्पणियां  थीं  ।

 इसी  प्रकार  पंजाब-एवं-हियाणा  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  श्री  महाजन  के  पश्चात

 न्यायाधिपति  पी०  सी०  पंडित  को  मुख्य  न्यायाधिपति
 बनाया

 जाना  चाहिये  था  ।  परन्तु  चूंकि  श्री

 पंडित  और  मुख्य  मंत्री  श्री  बंसीलाल  की  नहीं  बनती  इसलिये  उनके  मामले  में  वरिष्ठता  के

 सिद्धान्त की  sta  राजनीतिक  कारणों  से  की  गई  और  एक  कनिष्ट  न्यायाधिपति  को  मुख्य

 छिपती  बना  दिया  गया  ।  यद्यपि  पंजाब-एवं  हरियाणा  उच्च  स्यायालथ  वकीलों  ने  पुरी  हड़ताल

 भी  की  परन्तु  कोई  सुनवाई  न  हुई  ।  यह  एक  और  उदाहरण  है  जिससे  स्पष्ट  होता  है  कि

 राजनीतिक  प्रभाव  किस  प्रकार  न्यायपालिका  के  स्वतंत्र  स्वरूप  को  नष्ट  कर  देते  हँ  ।

 न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  के  महत्व  के  बारे  में  मैं  एक  घटना  को  उल्लेख  करना  चाहता

 जब  हम  विपक्षी  दलों  की  ओर  से  यह  प्रस्ताव  लेकर  श्री  हिदायतुल्ला  के  पास  गये

 कि  वे  राष्ट्रपति  पद  के  लिये  हमारे  उम्मीदवार  बन  तब  उन्होने  हमें  यह  सुन्दर  बात  सुनाई

 थी  |  महाराष्ट्र  के  मुख्य  श्री  वी०  पी०  नायक  ने  न्यायाधिपति  हिदायतुल्ला से  कहा  था  कि

 मे  आपको  सेवा  से  नींव  होने  के  पश्चात्‌  उस  राज्य  में  लोकायुक्त के  सब  से  बड़े  पद  पर  आसीन

 कर  दूगा  |  उस  समय  श्री  हिदायतुल्ला  ने  भूतपूर्व  मुख्य  श्री  वी०  पी०  नायक  से  कहा  था  कि

 जब  म॑  एक  न्यायाधीश  के  रूप  में  काय  कर  रहा  तभी  मेने  ag  निश्चय  कर  लिया  था  कि  सेवा

 से  निवृत्त  होने  के  पश्चात्‌  मुझे  कोई  नौकरी  नहीं  करनी  क्योंकि  यदि  म॑  यह  निश्चय  न  करता

 तो  हर  मामले  में  अपना  निर्णय  केते  समय  उसी  नौकरी  का  ही  ध्यान  रहता  ।  देश  में  न्यायपालिका

 की  एसी  परम्परायें  होनी  चाहियें  ।  इन  परम्पराओं  को  बनाये  रखने  के  लिये  वह  आवश्यक  है  कि

 जब  तक  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  कोई  नथी  रीति  की  घोषणा  नहीं  कर  दी  तब

 तक  बारिस्ता  के  सिद्धान्त  का  पालनਂ  करते  रहना  चाहिये  ।  वरिष्ठता  के  सिद्धान्त  की  अवहेलना

 की  विधि  आयोग  के  सदस्यों  अर्थात्‌  भरपूर  श्री  एम०  सी
 ०

 सीतलवाद  और

 छिपती  श्री  चागला ने  भी  निन्दा  की  है  ।

 श्री  जयप्रकाश  नारायण  कर  सुझाव  एक  ठोस  सुझाव  है  क्योंकि वे  भी  यह  नहीं  कहते  कि  केवलਂ

 वरिष्ठता  को  ही  आधार  बनाया  जाय  ।  यदि  सरकार  वरिष्ठता  के  सिद्धान्त  कों  बदलना  ही  चाहती
 तो  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  ऐसा  करने  के  लिये  हमें  कोई  स्पष्ट  सिद्धांत  बनाना

 होगा  ताकि  इस  प्रकार  बनाये  गये  सिद्धांत  के  अनुसार  की  गई  नियुक्तियों  के  बारे  में  देश  में  लोगों

 में  न्यायपालिका  के  प्रति  विश्वास  उत्पन्न  हो  और  किसी  प्रकार  की  शंका की  गुंजाइश  न  रहे  ।  तभी

 हम  यह  सिद्ध  कर  सकेंग  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियों  में  कोई  मनमानी  नहीं  की  जाती  है  ।  कोई
 भी  सिद्धान्त  बनाया  उसका  संसद  द्वारा  अनुमोदन  अवश्य  कराया  जाये  ।

 यदि  इन  नियुक्तियों  की  पुष्टि  संसद्‌  द्वारा  की  तो  सम्भव  है  कि  जो  लोग इस  मामले  में

 राजनीतिक  दबाब  आदि  लाना  चाहेंगे  उनके  रास्ते  में  संसद्‌  में  हुआ  वाद-विवाद  बाधक  होगा  ।

 मुझे  विश्वास
 है

 कि  विधि  मंत्री  जो  स्वयं  न्यायाधीश  रह  चूके  इस  समस्या  का  कोई  निष्पक्ष  ह

 सुझायेंगे  |
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 16  1897  )  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च
 न्यायालयों

 के

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 Shri  K.  M.  Madhukar  (Kesaria) :
 Is  it  not  the  high  time  to  consider  the issue

 of  changing  our  pattern  of  judiciary  on  the  lines  of  that  prevailing in  other  socialist
 countries !  If  itisso,  whether  Government  propose  to  send  an  expert  Committee  to  the
 Socialist  countries  to  study  how  far  their  system  of  judiciary  will  be  ‘suitable
 in  our  eur  country.  I  want  to:  knew:  whether  Government  have’  ‘come  to
 the  conclusion,  that  our  judiciary  15,  proving  an  a  obstacle  in  achieving  the

 ocial  objectives  and  if  so,  whether  it  is  not  possible  to  have  an  elected  judiciary

 Sbri  M.C.  Daga  (Pali)  I  want  to  kow  the  decisions  taken  in  regard  to  the
 writ  petitions  against  appointment  of  Shri  A.N.  Ray.  I  also  want  to  know  whether
 the  same  procedure  is  now  being  followed  as  recommended  by  the  Law  Commission
 in  tneir  report  that  appointment  of  Chief  Justice  sh  ould  be  made  not  on  the  basis
 of  seniority  but  on  the  basis  of  out  look,  past  judgements  and  utterances.  I  wantto
 know  whether  any  party  has  suggested  any  other  procedure  which  has  been  apprecia-
 ted  by  you.  Willthe  retired  Chief  Justice  be  taken  back  if  his  services  are  so  re-

 quired ?

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रोफेसर  दंडवते  ने  चर्चा के  लिए  जो  विषय  उठ उठाया  वह
 fan  मह  तव  है

 |  न्यायपालिका  की  व्यवस्था  बहुत  व्यापक  महत्व  रखती  है  क्योकि  न्यायाधीशों
 के  काय  का  नागरिकों  के  अधिकारों  और  उनके  जीवन  आदि  पर  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  पड़ता

 हैं  ।  उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  निष्पक्ष

 तथा  स्वतंत्र  रुप  से  होनी  चाहिए  क्योंकि  हमारे  देश  का
 संविधान

 लिखित  में
 &.  इसलिए वे

 ही  वास्तव  में  नागरिकों  के  उन  मूलभूत  अधिकारों  के  रक्षक  हैं  जो  संविधान  में  दिये  गये  लिखित

 संविधान  की  सार्वभौमिकता  तथा  अखंडता  सुरक्षित  रखने  में  न्यायाधीशों  की  भूमिका  महत्वपूर्ण

 होती हैं  ।  आपको  ज्ञात  होगा  कि  अमरीका  में
 राष्ट्रपति

 निक्सन ने  अपने  कार्यकाल  में  उच्चतम

 न्यायालय  के  लिए  चार  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  परन्तु  वहां  पर  न्यायपालिका  कीः  परम्पराएं

 एसी  थीं  कि  इन्हीं  न्यायाधीशों  ने  राष्ट्रपति  fred  के  विरुद्ध  निण य  दिया  और  राष्ट्रपतिਂ  को  त्याग

 पत्र  देना  पड़ा  |

 मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है  क्यो  वह  सही  हैं  ।  जो  नियुक्तियां  सरकार  ने  की  हैं  क्या

 उनके  बारे  में  सरकार  स्वयं  अपने  निर्णयों  को  संतोषजनक  कह  सकती  है  ।  क्या  न्यायाधीशों  की

 नियुक्ति  की  afer  एक  दो  व्यक्तियों  के  हाथो  में  केन्द्रित  हो  जाने  पर  लोकतंत्रीय  वातावरण
 दुषित

 नहीं  होगा  *  अत
 क्या  यह  वांछनीय  नहीं  है  कि  वर्तमान  पद्धति में  कुछ  सुधार  किया  जाये  और

 एक  समिति  बनायी  जाये  जिसमें  सरकार  के  तीनਂ  और  न्यायपालिका  के  तीन
 प्रतिनिधि

 शामिल हों  ताकि  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  में  दोनों  पक्ष  एक  दूसरे  पर  अंकुश  लगा  सकें  |  कुछ

 राज्यो  में  एसी  परम्परा  है  ।  अत  :  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  प्रणाली  का  शीघ्र  पुनरीक्षण  करना

 आवश्यक  है  ताकि  इस  देश  में
 लोकतंत्र

 तथा  नागरिकों  के  मूल  अधिकार  स्वतंत्र  तथा  निष्पक्ष

 पालिका  के  द्वारा  सुरक्षित  हों  रहें  ।

 न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  Aizo  )  :  अब  TH  हुई  बहुंत  से  ऐसा

 आभास  मिलता  जो  मेरे  विचार  में  गलत  है  कि  आजकल  न्यायपालिका  स्वतंत्र  नहीं  न्
 |  वास्तव

 में  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  राय  की  नि
 fas

 के  बाद  भी  जिसके
 बारे

 में  इतना  कुछ  कहा  गया

 तम न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों ने  अनेक  ऐसे  fasta  दिय ेहैं  जिनसें  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि

 en न्यायपालिका  उतनी  ही  स्वतंत्र  है  जितनी  कि  पहले  कमी  थी  ।
 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  ये

 नीतियां
 प्रधान  मंत्री  अथवा  अन्य  किसी  एक  व्यक्ति  के  हाथ  में  हैं  ।  सदस्यों  को

 मालूम  हैं  कि

 छेद  124  जो  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  पर  लागू  होता  है  और  अनुच्छेद  217  जो  sare
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 Supreme  Court  and  High  Court

 [at  एंड  आर  ०  गोखले  |

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  सम्बन्ध  में  है  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में

 धीरो  और  मुख्य  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  को  विनियमित  करते  हूँ  ।  इन  अनुच्छेदों  को  पढ़ने  मात्र

 से  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  किसी  भी  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  अथवा  उच्चतम  न्याय

 लय  के  किसी  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  किसी  एक  व्यक्ति  के  हाथ  में  नहीं  है  ।  किसी  भी  नियुक्ति  के

 पूर्वे  स्तरों  पर  परामशं  किया  जाना  अनिवार्य  है  ।  उसके  बाद  ही  भारत  सरकार  सिफारिश

 करती  है  और  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्ति  की  जाती  है  ।

 आब  तक  सारी  नियुक्तियां  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  सलाह  से  की  गयी  है
 आर  उच्च  न्यायालय  की  नियुक्तियां  सम्बद्ध  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  सलाह  से  की  गयी

 हूँ  जैसाकि  संविधान  में  अपेक्षित  है  ।  इन  सभी  नियुक्तियों  में
 अपे

 क्षित  प्रतिबन्धों  का  पूरा  पुरा  पालन

 किया गया  है

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  को  चुनौती  देने  वाली  एक  याचिका  उच्च  न्यायालय

 में  पेश  की  गई  थी  और  सभी  को  मालूम  है  कि  उच्च  न्यायालय  ने  उसे  रद  कर  दिया  |  अब

 तम  न्यायालय  में  अपील  विचाराधीन  है  और  यथासमय  उस  पर  fry  हो  जायगा  |

 यह  कहा  गया  है  कि  नियुक्तियों  में  भेदभाव  और  तरफदारी  बरती  जा  रही  है  ।  प्रकिया

 हैਂ  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  प्रस्ताव  सम्बद्ध  मुख्य  न्यायधीश  द्वारा  रखे

 जाते  है  ।  हम  अपनी  ओर  से  कोई  नाम  नहीं  रखते  |  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा

 की  जाती  हैं  ।

 जहां  तंक  कि  एक  समिति  नियुक्त  करने  के  सुझाव  का  सम्बन्ध  यह  सुझाव  स्वीकार  करना
 सम्भव  नहीं  है  ।  संविधान  सभा  में  अनेक  विकल्पों  पर  विचार  हुआ  था  ।  एक  विकल्प  यह  भी  था

 कि  यह  मामला  सदन  के  सामने  लाया  जाये  और  सदन  इसे  दो  तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  करे  |

 धान  सभा  ने  इन  सभी  विकल्पों  को  ठोस  अधिक  पर  अस्वीकृत  कर  दिया  था  ।

 संविधान  सभा  में  जो  aw  इस  मामले  को  सदन  के  सम्मुख  लाने  के  विरोध  में  बड़े
 शाली  ढंग  से  रखे  गये  वे  समिति  के  नियुक्ति  के  बारे  में  और  भी  अधिक  लागू  होते  हैं  ।

 लिए  ag  सुझाव  स्वीकार्य  नहीं  है  ।  वर्तमान  प्रक्रिया  बहुत  संतोषजनक  है  और  गत  25  वर्षों  या

 उससे  भी  अधिक  समय  से  ठीक  तरह  काय  कर  रही  है  ।

 तत्पश्चात  लोक-सभा  7  1975/17  1897  के  11  बज़े तक  के  लिये

 स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  of  the  clock  on  Wednesday,  May  7,  1975/
 Vaisakha  17,  1897  (Saka)

 eres  eee
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 लोक  वाद-विवाद  wafer  संस्करण  कौर  इसमें  श्रंग्रेजी/हिन्दी

 में  दिये  गये  भाषणों  आदि  का  हिन्दी /प्रंग्रेजी में म्रतुवाद है । में  अनुवाद  है  ।
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